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सही. जी पेन्दारकर, रिज़र्व बेक आफ इंडिया के आथिस सलाहकार (9९०0- 

70700 0९867 ६०0 [॥6 (ि९३९०ए९ सिद्गा: ० पाता ) द्वारा रिजर्द बेक 

आफ इंडिया के लिये प्रकाशित और प्यारेणाल साह द्वारा टाइम्स आफ इंडिया 
प्रेस, वम्बई, भारतमें मुद्रित । 


प्रवकथन 


कुछ समय पहले रिज़र्व बेक आफ इंडिया ने अपने “ कार्य तथा कार्य-पद्धति 
पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया था । सह पुस्तक अग्रेजी में थी। यहू आवश्यकता 
अनुभव की गई कि इस राष्ट्रीय सस्था के कार्यो को, जिसका सबध जनकल्याण से 
बहुत घनिष्ट हैं, अत्यधिक पाठको के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। अतः रिजे बेक ने 
देश की विभिन्न मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद को प्रकाशित करने 
का भिश्चय किया। हिन्दी में यह अनुवाद प्रोफेसर पी सी महहोत्रा ने किया है। 
प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद साधारणतया मुक्तरूप से किया गया है । इसलिये यह 
सम्भव है कि भारल एवं प्रादेशिक भाषाओ के अनुवाद में कुछ विभिन्नता पैदा हो गई 
हो। ऐसी परिस्थिति मे भग्रेज़ी निर्वचन को ही प्रमाणिक मानना अच्छा होगा। 


रिजर्व बेक आफ इंडिया, एच व्ही आर. आयगर, 
बस्बई, गवर्नर 
जनवसी १९६२ 
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बेक को स्थापना 


रिज़वें बैक आफ इंडिया की स्थापना १ अप्रैल सन्‌ १९३५ में हुई। यह इस 
प्रकार की सस्या को स्थापित करने के ऊुगातार प्रयत्नो का फल था। केन्द्रीय बंक 
की स्थापना की आवश्यकता का सबसे पहला विवरण कदाचित्‌ वारन हेस्टिग्ज के सन्‌ 
१७७३ ई. के सरकारी पत्र मे मिलता है जिपमें जनरल बेक आफ बगालू और बिहार 
की स्थापतां की सिफारिश की गई थी। बाद भे इस सम्बन्ध पर समय समय पर 
विभिन्न भुझाव दिये गये परन्तु इस शताब्दी के दूसरे द्षक सन्‌ १९२० के पश्चात्‌ 
हो इस सुझाव को एक निश्चित रूप दिया गया। केन्द्रीय बेकिंग संस्था की अत्यधिक 
आवश्यकता को स्वीकार किया गया तथा जब १९२१ में तीन प्रेसोडेन्सी बेकों को 
मिलाकर इपीरियल बेक आफ इडिया की स्थापना की गई तो यह आशा की जाती थी 
कि यह सस्था सपूर्णतः केन्द्रीय बेक का रूप ले लेगी। वास्तव मे, इपीरियल बैक ने 
केद्रीय बेक के कुछ कार्य किये भी, जैसे, सरकार के बेकर का काये करना, यद्यपि नोट 
जारी करना केन्द्रीय सरकार का ही सीधा उत्तरदायित्व रहा। सन्‌ १९२६ में 
भारतीय मुद्रा एव वित्तशाही आयोग ने (जो हिल्टन गैंग कमीमन के नाम से विद्यातत 
हूँ) अनुभव किया कि वह आधिक प्रणाली जिसके अन्तर्गत मुद्रा वर साख पर दोहरा 
नियंत्रण था, जिसमें भारत सरकार तथा इपीरियल बैक में उत्तरदायित्व बँटा हुआ 
था तथा जिसमें इन दोनों की नीतियो में मिन्नता होने की सभावना रहती थी, दोपपूर्णे 
थी ; इसलिये कमीशन ने चार्टर द्वारा, “उन तरीकों पर जो तजुर्वे द्वारा ठीक सावित 
हो चुके थे” केन्द्रीय बेक स्थापित करने की सिफारिश की । इस सिफारिश के आधार 
पर एक प्रस्ताव विधान सभा में जववरी सन्‌ १९२७ को भ्रस्वृुत किया गया, परन्तु 
कई स्थर पार करने के परचात्‌ सवंधात्तिक कारणों से आगे नही बढ सका। केन्द्रीय 
बेक का प्रश्न सन्‌ १९३३ में भारतीय सर्वेधानिक सुधारों के ऊपर ब्हाइट पेपर के 
प्रकाशन के समय फ़िर महत्वपूर्ण हो गया ॥ व्हाइट पेपर के ३२ वे अनुच्छेद के अनुसार 
केन्द्रीय शासन मे ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपना, राजनैतिक प्रभाव से रवतत्र 
रिज़र्व बंक की स्थापता तथा उसके सफलतापूर्वक कार्य करने पर हि्सेर बत्ता दिग्या 
गया! इसने केन्द्रीय बेक की स्थापना के प्रस्ताव को पुर््जीवित कर दिया। फ़लतः 
< सितम्बर सन्‌ १९३३ को भारतीय विधान सभा में एक नया बिल पेश किया गया, 


जो कुछ समय के अनन्तर पास हो गया तथा उसको ६ मार्च सन्‌ १९३४ को गवर्मर 
पु 


र्‌ रिज्ञ्द बेक 


जनरल की स्वीकृति मिल गई। बेक ने अपना कार्ये १ अप्रैल सन्‌ १९३५ को प्रारम 
कर दिया। बर्मा के भारत से पृथक होने तथा बाद मे भारत के भारत सघ तथा 
पाकिस्तान में विभाजित होने एवं सघ में देशी रियासतो के विछीनीकरण के कारण 
पिछले कुछ वर्षों में, रिजर्व बैक के कार्यक्षेत्र की सरैमाओ में परिवर्तन हो गया। अग्रेंड 
सन्‌ १९३७ में वर्मा के पृथक होने के पक्चात्‌ ५ जून सन्‌ १९४२ तक रिजव्व बेक आफ 
इडिया उस देश के मुद्रा-अधिकारी के कार्य तथा ३१ मार्च सन्‌ १९४७ तक बर्मा सरकार 
के बेकर का कार्य करता रहा। देश के विभाजन के पश्चात्‌ ३० जून सन्‌ १९४८ 
लक बैक पाकिस्तान राज्य को अपनी बेकिंग सेवाए देता रहा। 


प्रारंभ में शेपर होल्डरों का बेक 

विदेशों के मुख्य केन्द्रीय बैंको के नमूने पर बैंक आरभ में दोयर होल्डरों का बेक 
वना जिसकी कुल शेयर पूजी ५ करोड रुपये रुखी गईं, जिसे पाँच छाख के सौ सो 
रुपयो के पूर्णतया झोधित शेयरों में वाटा गया। प्रारभ में कुल शेयर पूजी, सिवाय 
३,२०,००० ह के अभिहित मूल्य के शेयरो के, जिन्हे (प्रारभिक्त एक्ट* की धारा 
४(८) के अत्गंत) केन्द्रीय सरकार को बेक के केन्द्रीय बोई के डाइरेव्टरों के बीच उन 
लोगो को जल्पिष्ठ पात्रता (!॥[ाफावा॥ 0ए७)।॥०४०7७ ) प्राप्त करने के लिए 
सममूत्य पर देने के छिये दिया गया, वैयक्तिक शोयर होल्डरो के पास थी। परल्तु 
बैक के कार्य सार्वजनिक प्रकृति के होने के कारण, यह उचित समझा गया कि विधान 
में शोयर रखने तथा शेयर होल्डरो को दिये जाने वाले छ्ाभाश की दर सबधी धाराएं 
शामिल की जावे। इसी प्रकार एक्ट में बेक के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्यों की पात्रता 
के बारे में, जिनमें अधिकाश्ञ शेयर होल्डरो द्वारा निर्वाचित किये जानें वाले थे, नियम 
बनाये गये। उनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस विपय में केन्द्रीय दो्ड की सिफारिशोपर 
विचार करने के पश्चात्‌, गवनर (9०एथएा07) तथा दो उपनावनेरों की नियुक्ति 
का भी प्रावधान किया शया। सार्वजनिक हित की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को 
यदि उसकी राय में थोई विघान द्वारा नियत दायित्व को पूरा नही कर रहा हो 
तो, केन्द्रीय वोई को भग करने का भी अधिकार दिया गया। 


राष्ट्रीपकरण 


_ बैंक तथा सरकार की नीतियों में निकट अनुक्लन की आवश्यकता की दृष्टि 
से बंक के राष्ट्रीकररण का प्रझत चार वार उठाया जाता रहा। परन्तु स्वतत्॒ता 
प्राष्लि के पश्चात्‌, बदछे हुए जनमत के वातावरण में ही बेक के राष्ट्रीयकरण करने 


का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में यह लिखना फआानकऋफा 5 5.3 ह लिखना उचित होगा कि युद्ध समाप्त होगा कि युद्ध समाप्त 


हु # जब तक इसके विपरोत ने दिया गया हो, इस पूरे प्रकाशन में 'एक्ट' रिजर्व 
बेंक गाफ इन्डिया एक्ट, १९३४ को रूदय करता हूँ । 





भूमिका डर 


होने के तुरत बाद कई युरोपीयन केन्द्रीय वेको का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें बेक 
आफ इगस्लेड तथा बेक आफ फ़रास भी झामिलू थे। इस प्रकार सत्‌ १९४८ के रिजर्व 
बेक (राष्ट्रीयकरण) एक्ट के अनुसार, बेक की कुल शेयर पूजी शेयर होल्डरो को 
हानिपूर्ति देकर (११८ रु. १० आने प्रति १०० ह. मूल्य दर से) केद्वीय सरकार 
द्वारा ले ली गई। निर्धारित तिथि १ जनवरी सन्‌ १९४९ को भारत सरकार ने बेक 
के सभी शेयर ले लिये तथा उस दिन से रिज॒व वेक ने एक राष्ट्रीकृत सस्था के रूप में 
अपना कार्य प्रारंभ किया। सन्‌ १९४८ के एक्ट के अन्तर्गद केसद्रीय सरकार को, 
बैक के गवर्नर की सम्मति से, जनहित की दृष्टि में, बंक कों आवश्यक आदेश देने का 
अधिकार दिया गया । इसके अतिरिक्त बेक के कार्य तथा उस की व्यवस्था में कोई 
विशेष परिवर्तन नही हुआ । एक्ट के अन्दर न्यूनतम सझोधन थे जो स्वामित्व के अंतरण 
के लिये तथा उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों, जिनमें केन्द्रीय तथा स्थानीय 
बोर्डों के विधान में परिवर्तन भी शामिल थे, आवश्यक थे। सश्योधित एक्ट के अन्तर्गत 
केन्द्रीय बोर्ड के सब संचालक जिनमें गवर्नर तथा उप-गवर्नर भी शामिल है, तथा 
स्थानीय वोर्डो के सब सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते है । 


केन्द्रीय तथा स्थानोय बोर्ड 


बंक का सामान्य अधिक्षण तथा सचालन इस समय केंद्रीय सचाऊक बोर्ड के हाथ 
में है) केद्वीय संचालक बोर में १५ सदस्य हे -ग्रवनंर तथा तीन उप-गवर्नर, 
केन्द्रीय सरकार द्वारा एक्ट की ८ (१) (क) धारा के अन्तगंत नियुक्त, चार सचालक 
(चारो स्थानीय बोर्ड में से प्रत्येक बोर्ड मे से एक एक के हिसाब से), घारा (१) (ख) 
के अनुसार नियुक्त, ६ सचालक, घारा ८ (१) (ग) के अन्तर्गत तथा एक राजकीय 
अधिकारी, धारा ८ (१) (घ) के अच्तगेंत। घारा ८ (१) (ग) के अन्तर्गत 
नियुक्त हुए संचालक चार वर्ष तक अपने पद पर रहते हूँ तथा उनके बारी बारी से 
निवृत्त होने की व्यवस्था है, जब कि धारा ८ (१) (ख) के अन्तगंत नियुक्त होनेवाले 
संचालको के पद की अवधि उनकी स्थानीय बोर्डो की सदस्यता पर सिर्भर रहती है। 
केंद्रीय घोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम ६ बार तथा हर तिमाही में कम से कम एक 
बार होनी आवश्यक है । व्यावहारिक सरलता के दृष्टिकोण से बो़् ने एक्ट की धारा 
५८ (२) के अन्तर्गत बनाये परिनियत नियमों द्वारा अपने कुछ कार्य एक कमेटी को 
सौंप दिए। इस कमेटी की बेंठक बँक के उस कार्यलिय मे जहा उस समय गवर्नर 
बेक के चालू कार्यों को देखने के लिये अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किये हुए उपस्थित 
हो, साधारणतया सप्ताह में एक बार होती है । देश के चार क्षेत्रो में प्रत्येक के लिये 
एक-एक स्थानीय बोडे हूँ जिनके मुख्य कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई 
दिल्‍ली में है। स्थानीय बोर्डो में ५ सदस्य होते हे जिनकी नियुक्तित चार वर्ष की 
अवधि के लिये केन्रीय सरकार द्वारा की जाती है । जहा तक सभव होता है ये सदस्य 
क्षेत्रीय तथा आधिक स्वार्यो तथा सहकारी एव देशी बंको के प्रतिनिधि होते है। 


4 रिजर्व बेक 


स्थानीय वोड्डों के कार्य हे-उन मामलो पर जो साधारणतया व मुख्यत॒या उनके पास 
उनकी राय के लिये भेजे गये हो, परामर्श देना तथा उन कार्यों को करना जिन्हे केद्रीय 
बोर्ड नियमों द्वारा उन्हे सौपे । 


आंतरिक संघटन तथा व्यवस्था 


केन्द्रीय सचालक बोर्ड का अध्यक्ष तथा उसका मुख्य अद्यासनिक अधिकारी 
गवर्तेर होता हैं (और उनकी अनपस्थिति में उनका मनोनौत उप-गवर्नेर )।! गवर्नर को 
ऐसे नियमो की सीमा में जो गवनंर के केन्द्रीय बोर्ड के बनाये नियमो के अन्तर्गत आती 
है बेक सम्बन्धी सभी कार्य करने का अधिकार है-केन्द्रीय वोर्ड दारा उन सब कार्यों के 
करने का अधिकार होता है जो बैक द्वारा किये जा सके। गवर्नर के कार्य मे सहायता 
देने के लिये तीन उपन्गवनंर है। इनमें से प्रत्येक के अधीन बेक सम्बन्धी कार्य का 
निदिचत क्षेत्र दिया हुआ है। वर्तमान कार्य व्यवस्था के अनुसार एक उप-गवर्नर 
नोट प्रचालन, विनिमय नियत्रण, जनता के खातो, जमा खातो, खुले बाद्धार की लेन-देन, 
सार्वजनिक ऋण, तथा सचालत से सबधित आम कार्यों का उत्तरदायी होता है, दूसरा 
बैंकिंग के कार्यों का उत्तरदायी हैं तथा ठीसरा उप-गवर्नेर ग्रामीण साख, बेकिंग के 
विकास तथा औद्योगिक वित्त की देखभाल करता हैं। गवर्नर तथा सभी उप-मवनेर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी नियुक्त के समय से निर्धारित ५ वर्ष की अवधि तक 
अपने पद पर रहते है तघा उनकी पुन नियुक्ति हो सकती है। बेकिय, वैत्तिक, एव 
आथिक ज्ञान, अनुसंधान तथा सलाह का कार्य बेक के प्रधान सलाहकार के अधीव 


सघदित किया जाता है तथा इसे बेक की समस्त क्मात्मक प्रकार्यों से समग्र किया 
जाता है । 


बैक का केन्द्रीय कार्यालय वम्वई में है तथा इसमे मुख्य एकाउन्टेट के विभाग के 
अतिरिक्त, सचिव का विभाग तथा कानून विभाग, अनेक विशेयज्ञ विभाग जैसे कृपि 
साख विभाग, बेकिय क्रियाओ का विभाग, बैक्गि विकास विभाग, औद्योगिक वित्त 
विभाग, विनिमय नियनण विभाग तथा अनुसधान एवं साख्यिवी विभाग भी हे। 
कैन्द्रीय कार्यात््य के विभिन्न विभाग बेक की नीतिया निर्धारित करने में बेक के 
अवस्थापको की सहायता करते है दया सरकार को वैत्तिक, बेकिग तथा आधथिक 


मामछो पर सलाह देने हैं । इन विभागों के कार्यो का वर्णन नवे तथा दसवे परिच्छेदो 
में विस्तारपूर्वक दिया गया हूँ 


देशभर में बैक के प्रकायों के सन्तोपजनक निप्पादन के छियें बेक ने स्थानीय 
कार्यालय/शाजायें, जिनमें वेक्गि तथा प्रचालन विभाग है, दगलौर, वम्बई, कलकत्ता, 
वानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थापित कर रखी है। अन्य स्थानों में 
बह अपने एजेन्टो-स्टेट वेक आफ इंडिया, स्टेट बैक आफ हैदराबाद तया बैक आफ मंसूर- 
द्वारा प्रतिनिधित है। इसके अतिरिक्त रिज्वं बेक के बैक्गि विभाग की एक छाखा 


भूमिका रु! 


रूदन सें भी है। पिछले व्यों में व्यापारिक बेकों एवं सहकारी बेको के कार्यों के 
निरीक्षण अथवा पर्यवेक्षण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया हैँ तथा बे किंग क्रियाओ के 
विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय ऊपर लिखे हुए सब स्थानों में (बंगलौर के अतिरिक्त ) 
तथा त्रिवेन्द्रम मे स्थापित किये गये है। कृषि साख विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय 
कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्‍ली में स्थित हे तथा विनिमय नियत्रण विभाग के कार्यालय 
इन तीनो स्थानों तथा कानपुर में हे । 


बंक के मुख्य प्रकार्य 

बेक का प्राथमिक प्रकार्य, आधथिक स्थायित्व का प्रवर्तत करने एवं सरकार की 
सामान्य आधिक नीति की सीमा मे अथेव्यवस्था के विकास से सहायक होने के उद्देश्य से, 
देश की मुद्रा प्रणाली का नियमन करना हैं । रिजर्व बंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ की 
भूमिका के अनुसार बेक का मुख्य प्रकाये “ बेक नोटो के प्रचालत का नियमन करना 
तथा भारत मे मुद्रा स्थायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारक्षण में रखना तथा मुद्रा 
अथवा साख अणाली का, देश के हिंत की दृष्टि से क्रियाकरण करता है।” मुद्रा 
कला-विन्यास ('(९०॥४४ं७आ) के नियमन में देश की चलन, मुद्रा, बेकिंग 
तथा साख प्रणाली का नियंत्रण द्यामिल हे । इस काये के लिये, वेक को नोट प्रचालन 
करने का एकाधिकार दिया गया है तथा वह व्यापारी बंको तथा कुछ अन्य वैत्तिक 
सस्याओ के, जिनमें राज्य सहकारी बेक भी शामिल है, बैकर का कार्य करता है, उनकी 
नकद निधिया अपनी रक्षा मे रखता हूँ तथा उनको विवेकपूर्ण रीति से आर्थिक निभाव 
प्रदान करता है। साख के नियमन-कर्ता के कत्तेव्यों का पालन करने के लिये बेक के 
पास केवछ साधारण साख नियत्रण के साधन जंसे बेंक दर, खुले बाज़ार की क्रियायें, 
बधा बैक की निधि संबंधित आवश्यकताओ को कम ज़्यादा करने की शवित ही नही हे. 
बरम्‌ उसको सन्‌ १९४९ के बेकिंग कपनीज एक्ट के अन्तर्गत विवेचनात्मक एवं सीधे 
साख नियत्रण के विस्तृत अधिकार भी प्राप्त है / बेक का एक और महत्वपूर्ण प्रकार्ये 
जो शायद सवसे अधिक पुराना है, सरकार की बे किंग तथा वँत्तिक क्रियाओ का संचालन 
है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आथिक विकास एवं कल्याण के एक दूसरे के 
ऊपर निकट रूप से आक्षित होने के कारण बेक को रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर 
रखने में महत्वपूर्ण कार्य करना पडता हैं । यह वास्तव में केन्द्रीय बेक के' आ्थिक 
तथा वैत्तिक स्थिरता बनाये रखने के विस्तृत उत्तरदायित्व का एक पहलू है। अब 
इस बात पर साधारणतया सब एक मत हे कि बुनियादी वौर से आतरिक स्थिरता 
तथा बाहघ्य स्थिरता में परस्पर विरोध नहीं है तथा दोनो न्यूनाधिक रूप में एक 
दूसरे पर निर्भर हे। इस कार्य को करने के छिये, रिजर्व वेक देश के अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रारक्षण की रक्षा तथा व्यवस्था करता हूँ। सरकारद्वारा व्यापार नियत्रण के समनुरूष 


वह अस्तर्राष्ट्रीय अदायगी तथा प्राप्त सम्बन्धी व्यवह्वार के ऊपर वियत्रण 
भी रखता है। 


दर रिज्वर्व बेक 


आधिक विकास्त के कार्यों को नया महत्व तथा प्रेरणा मिलने के कारण बैक वे 
प्रकार्यों का क्षेत्र रयगातार विस्तृत होता जा रहा हैं। बेक अब विभिन्न प्रकार वे 
विकासनात्मक एवं प्रवर्तेनात्मक प्रकार्य॑ करता हुँ जो पहले साधारणतया केन्द्रीय 
बेकिंग के कार्यक्षेत्र से बाहर समझे जाते थे। परम्पराप्राप्त साख नियमन के अतिरिक्त 
बेक के उत्तरदायित्व में, व केवल वाणिज्य एव व्यापार वरन्‌ कृषि तथा उद्योगों की 
आवश्यकताओ की पूर्ति के छिये पर्याप्त तथा उचित बेकिंग प्रणाली का विकास करना 
भी झामिल है, जिनके छिये वित्त व्यवस्था के सेस्थानात्मक (वराइधरंध्पा/ंणा) 
अवन्ध बहुत मंद गति से विकसित हुए थे। यद्यपि कृषि साख की उपलब्धि के साधनों 
का विस्तार करना वेंक की स्थापना के समय से ही उसका परिनियत्त उत्तरदामित्व 
रहा है, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति पिछले कुछ वर्षो में ही हुई हैँ । बेक ने औद्योगिक 
वित्त के साधनो के विकास के छिये भी कदम उठाया है । मुद्रा एव साख का नियमनकर्त्ता 
तथा सरकार का बेकर होने के कारण, सामान्यत आशिक मामलो पर तथा विशेषतः 
वैत्तिक समस्याओं पर सरकार के सलाहकार के रूप में बंक के कत्तंव्यो का महत्व 
भी बढता जा रहा है । 


बैक वाणिज्य तथा सहकारी वेको की क्रियाओ, अदायगी शेप (88]09 
0६ 285770॥६3) , कपती तथा सरकारी वित्त तया ऋणष-पत्र बाज़ार के आकड़े 
एकत्र करता है तथा उन पर आधारित सास्यिकी एवं विश्लेषण अपनी पत्रिकाओं में 
नियत समय पर प्रकाशित करता है। वेक प्रतिमाह एक विवरण पत्र (छण0त॥) 
(साप्ताहिक सास्यिक्रीय परिशिष्ट के साथ) तथा ग्रतिवर्ष सामान्य आधिक, वैत्तिक 
तया वैकिय सदंधी सूचना, जिनमें वेक के कार्य तथा नीतिया, जैसे केन्द्रीय सचालकबोर्ड 
की रिपोर्ट, भारत मे बेकिंग कौ प्रगति की प्रवृत्तियों को रिपोर्ट, भारत के सहकारी 
आदोलन का विश्पण (दो वर्ष में एक बार) तथा मुद्रा एव वित्त की रिपोर्ट प्रकाशित 
करता हैं। पहली दो परिनियत रिपोर्ट हैँ जिन्हे ऊमानुसार रिज़र्व ढेक आफ इंडिया 
एक्ट, सत्‌ १६९३४ की घारा ५३ (२) के तथा वे किय कपनोज एक्ट, सन्‌ १९४९ की 
धारा ३६(२) के अतर्गत भारत सरकार को भेजना होता हूँ । 


औ कार बैक के कार्य विस्तृत तथा विभिन्न है, जो रूढिवादी केन्द्रीय वेकिंग 
प्रकायों के ऊपर नये दृष्टिकोण के अध्यारोषण को प्रदर्शित करते है। अब हम बैक 


के कायों की विस्तृत व्यास्या- जता उन कठिन श्रकार्यों को पूरा करने के लिये आन्तरिक 
वस्तृ न हरने के लिये आर 
व्यवस्था के दर्णन की ओर बढते है। 


(२) 
मुद्रा एवं साख का नियमन- १ 


सामान्य अवलोकन 


रिजव बेक आफ इडिया का देश में मोट प्रचालन पर पूरा आधिपत्य हैँ (एक 
रुपये के सिक्के, नोट तथा छोटे सिक्‍को के अतिरिक्त जिनकी मात्रा तुलता में कम है) । 
मुद्रा एवं साख नीति के अन्तर्गत मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था की बदलती हुई आवश्य- 
कताओं के अनुसार मुद्रा के समरण का नियमन करना हूँ। अत्यधिक मानसिक 
प्रभाव दाय रिजवं बैक की नीतिया, क्योकि वह देश के वदछते हुए आधिक दृष्टिकोण 
बे सूचक होती है, प्राय देश को मौद्रिक एवं आध्थिक प्रवृत्तियो पर प्रभाव डालती हे । 
मुद्रा के समरण पर ओपचारिक नियत्रण होने के कारण, बेक जनता में मुद्दा समरण 
की मात्रा पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता हूँ। वेकों द्वारा जमा राशि का निर्माण 
आधार रूप मे उतके नकद प्रारक्षण पर निर्भर करता हैं जिनका अतिम ख्लोत भी रिजर्व 
बेक है। बेक के पास मुद्रा सम्रण को नियमन करने के अनेक साधन है जिनकी इन 
आगे आनेवाले परिच्छेदो मे चर्चा की जाएगी। रिजर्व बेक आफ इडिया के 
पास नियमन के उपकूब्ध साधनों में से अनेक वे हे जो साधारणतया केन्द्रीय बेको के 
पास होते है ; उनमें वैक दर में परिवतंद, खुले वाज़ार की क्रियाएं तथा अस्पिर प्रारक्षण 
आवश्यकताएं ( ए&7०06 पि०४९ए५४७ 'रि९तुण्रांए/शा३९४३ ) शामिल हे। 
यह साधन सीधे साख के आधार (४०४४ 8988) पर प्रभाव डालकर अथवा 
रिजवं बेक के निभाव की उपलूब्धि एव मूल्य में रहोवदल करके प्रयोग में लाए जाते हे । 
इसके अतिरिक्त बेक को वेकिंग कपनीज एक्ट, १९४९, के अन्तरेत बेकिंग प्रणाली के 
सीधे एवं विवेचनात्मक नियमन के विस्तृत अधिकार आप्त हू । परन्तु यह कहना 
ठीक होगा कि ब्यवहार में मुद्रा समरण पूर्णतया या अधिकाश मात्रा में भी बंक के 
नियत्रण में नहीं हैं । यह अधिक मात्रा में सरकार के बजट सबधी कार्यो द्वारा, जिन 
पर बेक का विलकुल नियत्रण नही है, प्रभावित होता है यद्यपि इस विपय में सरकार 
को परामश्ष देने के अवसर बेक को प्राप्त हें। कुल मुद्रा सभरण को निश्चित करने 
में देश के अतर्राप्ट्रीय सौदो का भी हाथ हैँ। सुख्यत. कुछ मिला कर सरकार की 
आधिक नीति का विस्तृत ढाया केन्द्रीय बंक की अपनी नीतियो की अपेक्षा, सामान्य 
मौद्विक स्थिति का नियमन करने मे अधिक महत्व रखता है, विशेषदया क्योंकि बेक 


८ रिज़वं बेक 


द्वारा सरकार को सांख देने की कोई परिनियत स्तोमा नही है। इससे मोद्रिक स्थिरता 
बनाये रखने के वेक के उत्तरदायित्व की सफलतापूर्वक पूरा करने मे सरकार के सहयोग 
की आवश्यकता प्रगट होती है $ 


इस सामान्य अवछोकन के पहचातू हम मुद्रा एद साख के विस्तृत विवरण की 
ओर अग्रसर होते हे। इस परिच्छेद में हम बैक के मुद्रा प्रचालन संवधित परिनियत 
आवश्यकताओं तथा प्रश्यासत सवधी व्यवस्थाओं का पर्यायावक्लोकन करेगे। अगला 
परिच्छेद रिजवे बेक द्वारा साख नियमन के विषय में है । 


नोट प्रचालन से संबंधित परिनियत प्रावधान 


रिज़र्व वेक आफ इडिया एक्ट के अनुसार, बैक के नोट प्रचालन तथा सामान्य 
बेकिंग से संवधित कार्य दो अछण विभागो -प्रचाऊन क्तथा चेकिंग - हारा किये जाते 
हूँ। प्रचालन विभाग की परिसपत्ति जो नोट प्रचालन की साहाय्य होती है, बेकिंग 
विभाग की परिसपत्ति से विछकुछ अछग रखी जाती है। परन्तु व्यवहार में इस भेद 
का आधिक महत्व बहुत कम है । 


जनता में नोढो का वास्तविक प्रचालन तथा उनको सचऊन (()70०७०७) 
से वापस लेने के कार्य वैक के बेकिंग विभाग द्वारा किए जाते है। प्रचालन विभाग 
नोटगप्रचालन अथवा ग्रहण केवल अन्य वेको के चोटो, या विधान द्वारा बैक की परि- 
सपत्ति बनने के लिए स्वीकृत मुद्रा, स्वर्ण तथा ऋणपत्रो के बदले में ही करता है। 
एवंट की धारा ३३ के अनुसार बेक की परिसपत्ति में जिसकी पुष्टि धर वह नोट जारी 
कर सकता है, निम्नलिखित होने चाहिए -जैसे स्वर्णमुद्रा, स्वर्ण, विदेशी ऋणपत्र 
तथा रुपये के सिक्के, भारत सरकार के रुपयो के ऋणपत्र एवं इस प्रकार के विनिमय 
बिल तथा भारत में भुगतान होनेवाछे रुक्‍्के जो वेक द्वारा खरीदे जाने के लिए प्रहणीय 
हो। व्यवहार में इस प्रकार के विल तथा रुक्‍्के, उचित बिल वाज़ार के न होने के 
कारण बेक की परिसपत्ति के अगर नही हो पाये थे । मूल एक्ट में नोट प्रवालन के साहाम्य 
के लिये सोने अथवा विदेशी ऋणपत्रो के अनुपातिक प्रारक्षण का निर्देशन था, जिसके 
अनुसार कुछ सपत्ति में कम से कम ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण मुद्ा, स्वर्ण तथा विदेशी 
ऋणपतन्नों का होता चाहिये था, इस बघेज के साय ही स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण विसी भी 
समय ४० करोड रपये के मूल्य से कम के नही होने चाहिये। बीस वर्ष से अधिक 
समय तक यह अपेक्षा नही बदली। नोट प्रचालन को विदेद्यी प्रारक्षणो से सम्बद्ध 
करने का सिद्धान्त एक प्रकार से उस समय से चला आ रहा हैं जब मतर्शाप्ट्रीय स्वर्णे- 
मान (0044 80970४7व ) प्रचलित था। दूसरी ओर युद्ध काछ में तथा युद्ध के 
बाद के वर्षों में केन्द्रीय वेकियग विधानो की सामान्य श्रवृत्ति विदेशी प्रारक्षयों की नोट 
अ्रचालन से पृथक करने की रही । यह ससार भर में स्वीकार कर लिया गया है कि 


भुद्या एवं साल का नियमन- १ 


विदेशी विनिमय प्रारक्षण का मुख्य उद्देश्य देश को अदायगी शेष की प्रतिकूल अवस्था 
पर काबू पाने योग्य बनाना है। भारत में विकास योजनाओं हारा दिये जानेवाले 
प्रोत्साहन के फलस्वरूप आशिक क्रियाओं में द्रत्प्रगति तथा अर्थव्यवस्था के द्रव्य पर 
आधारित क्षेत्र (076४४४९०_ 5९०607) के विकसित होने के कारण मुद्दा में 
अत्यधिक प्रसार की आवश्यकता पड़ी है। योजना के अर्थ-प्रबंधत के लिये भी बेक के 
विदेशी प्रारक्षण की भारी माग आवश्यक हुई। इन परिस्थितियों की उत्पत्ति की 
पहले से आशा होने के कारण, सन्‌ १९५६ के रिज़र्व बेक आफ इंडिया (सशोधत) 
एक्ट में, जो ६ अक्टूबर सन्‌ १९५६ से व्यमृ्‌ हुआ अनुपात्तिक प्रारक्षण प्रणाली 
(एक्ण्काणाओं फि९४४०४७ 59800) के स्थान पर केवल न्यूनतम मात्रा में 
विदेशी प्रारक्षण, ४०० करोड़ रुपये विदेशी ऋणपत्रों में, तथा ११५ करोड़ रपये 
स्वर्ण मुद्रा तथा स्वर्ण में, अथवा कुल मिला कर ५१५ करोड़ रुपये, की व्यवस्था की 
गई। साथ ही, जहा ६ अक्टूबर सन्‌ १९५६ से यूवे बेक के स्वर्ण का मूल्य ८ ४७५१२ 
ग्रेन प्रति रुपये या २१. २४ रू. प्रति तोले* की दर से निर्धारित होता था, संझ्योधित 
एबट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि द्वारा निश्वित अधिकारीय समान मूल्य (0॥]व॑क् 
ए५ां६४ ९४४५७), अर्थात्‌ २.८८ ग्रेन बुद्ध सोता प्रति रुपये या ६२ ,५० रु. प्रति 
तोला की दर से पुनर्मूल्‍्याकन की व्यवस्था की गई । यह परिवर्तन पूर्णतया औष- 
चारिक था तथा इसका उद्देश्य अधिकारीय समान मूल की दर से बेक के स्वर्ण भडार 
का मूल्याकन करना था। इसके फलस्वरूप, स्वर्ण के मूल्यांकन के साथ साथ, रवण्ण के 
रूप में रखे जानेवाले न्यूनतम प्रारक्षण की सात्रा ४० करोड़ रुपये के स्थान पर ११५ 
करोड़ रुपये स्थिर की गई। परिसपत्ति के संघारण सबधित व्यवस्था में, ३१ अक्टूबर 
सन्‌ १९५७ को, एक अध्यादेश द्वारा, जिसका नाम “ रिजर्व बेक आफ इंडिया (सशो- 
घन) अध्यादेश १९५७ ” था, तया जिसका रिजवे बेक आफ इंडिया (द्वितीय सशोघन) 

एक्ट, १९५७ ने स्थान ले छिया, पुन परिवर्तन किया गया । इस एक्ट में निर्देशन 
था कि प्रचालन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण एवं विदेशी ऋणपत्र कुल मिलाकर 
किसी समय २०० करोड रुपये के मूल्य से कम के नही होने चाहिये; इसमें से स्वर्ण का 

मूल्य (धातु तथा मुद्रा मिलाकर) ११५ करोड रुपये से कम नहीं होना चाहिये था 
अर्थात्‌ उतना ही जितना अध्यादेश के जारी होने से पूर्व था । 


जैसा अन्य केन्द्रीय बेके के परिनियमों में है पहिले से पता न चलनेवाली विकट 
परिस्थितियों का सामना करने के छिये विदेशी विनिमय निधि से सबधित नियमी को 
स्थगित करने की व्यवस्था भी रखी गई हैं । १९५७ के द्वितीय सशोधन एक्ट के अतर्गत 
रिजर्व बेक को अधिकार है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेकर, विदेशी ऋणपत्रो 
को अपने पास बिलकुल व रखे, परतु उसके पास ११५ करोड रुपये का स्वर्ण होना 
आवश्यक हूँ ) 





# एक तोला एक आऊंस का ३८ भाग हैं । 


१० रिज़दें देक 
नोट प्रचालन संबंधित प्रशासन प्रबंध : 


नकदी तिजोरियां (एप्राप्ष7९ए 0॥०७६७) 


सरकार के व्यवहार तया वेको एव जनता की विनिमय तथा मुद्रा प्रेषपण सबधी 
आवश्यकताओं को सहल करने के लिये पर्याप्त मात्रा मे मुद्रा के संभरण के लिये रिजर्व 
देक उत्तरदायी हूँ ! वैकिंग विभाग को तोट जारी करने के अतिरिक्त वेक का प्रचाह्न 
विभाग, जनता को मागने पर नोठो के बदले रुपये के सिक्‍केः तथा सिकको के बदले 
नौट देता है । इन प्रकार्यों को पूरा करने के लिये बेक ने विस्तृत प्रशासन प्रबंध किये 
है । वर्तेमाद समय में वेंक के प्रचालन विभाग के सात कार्यालय बगलौर, वम्बई, 
कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर और नई दित्ली व दो उप-कार्यालय गोहाटी तथा 
हैदराबाद में, तथा नकदी तिजोरिया (१) उसके अभिकर्ताओ अर्थात्‌ स्टेट बैक आफ 
इडिया, स्टेट बेक आफ हँदरावाद तथा वेक आफ मसंसूर की शाखाओं के पास, तथा 
(२) राज्य-कोषो तथा उप-राज्य-कोपों में जहा बैक के अभिकर्ताओ की छ्ाखा की 
अनुपस्थिति में राजवीय कार्य होता हैं, स्थापित हें। नकदी तिजोरियों की सख्या 
लगभग १,३०० है तथ! वे देश के सभी प्रमुख वेन्द्रों में हे। इसके अतिरिक्त बेक ने 
विभिन्न स्थानों पर अपने अभिकर्ताओं (अर्थात्‌ स्टेट बेक आफ इडिया, स्टेट बेक आफ 
हैदराबाद तथा बैक आफ मैसूर) की प्रार्थना पर, तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति 
से राज्य सरकारो द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर अतिरिक्त नकदी तिजोरियाँ उपलब्ध 
करता स्वीकार किया हैँ। जनता को छोटे मूल्य के सिक्‍के देने के लिये, प्रचालन 
विभाग ने छोटे सिक्कों को राजकीय आगारे ()000:3) स्थापित कर रखी हे । 


नकदी तिजोरिया वह पात्र है जिनमें नये अथवा पुन प्रचालित होने योग्य नोट 
तथा रुपये के सिक्‍्क्रे सचय किये जाते हे । राज्य कोप या बेक के अभिकर्ता को एक 
नकदी तिजोरी दी जातो है जिससे, जब किसी दिन उसके भुगतान उसके शेप धन से 
आधिक हो वह आवश्यकतानुसार राशि निकाऊ सके, तथा आवश्यकता से अधिक 
राशि हो तो उसमें जमा कर सके । इस प्रकार इन तिजोरियो की उपलब्धि के कारण 
नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छे जाने की आवश्यकता नही रहती, यद्यपि 
इस श्रकार छा भैषण एक केन्द्र पर प्राप्ति से अधिक भुमतान के लिये लगातार मा 
की दशा में आवश्यक हो सकता है, उदाहरण के छिये जद कि एक राज्य-कोप एक 
विक्षेपण के स्थान के निकट हो या उसके विपरीत । इस प्रकार नकदी तिजोरियो का 
क्छाविन्यास केन्द्रीय दया राज्य सरकारों का विशेष रूप से सहायक होता है क्योकि 
इसके कारण राज्य कोष अपेक्षत- कम मुद्रा राश्रि से कार्य कर लेते है। इसके अति- 
रिवत इन तिजोरियो के द्वारा रुपये के सिक्‍क्रो का नोटो में बदलना तथा कम मूल्य के 
नोटो के बदले में बडे मूल्य वे नोटो का देना तथा उसके विपरीत, था पुराने तथा गनदे 
नोटो के बदले नये नोट देना सभव होता है । दकदी तिजोरिया बैंको तथा जनता को 
घन के प्रेषण के लिये सुविधायें देने का साधत भी वन जाती है! 


मुद्रा एवं साख का नियमन - १ ११ 


नकदी तिजोरियों में बन्द नोट सचलन मे नहीं माने जाते, जब कि रपये के सिक्के 
(तथा एक रुपये के नोट) जो कि तिजोरियो में बन्द रहते हैं प्रचालन विभाग की संपत्ति 
कार्य होते है । इस प्रकार नकदी तिजोरियों में नोटो के जमा करने का अर्थ प्रचालिति 
(सचलित) नोटो की मात्रा में कमी करता होता है, जबकि तिजोरी में रपये के सिक्के 
जमा करने का अर्थ होता है, सिक्को को रकम मे, जो सचलित नोटो के साहाय्य स्थापित 
कोप का अग होती है, वृद्धि करदा। दूसरी ओर नकदी तिजोरी में से नोट निकालने 
का अर्थ होता है स्वचालित नोटो की मात्रा में वृद्धि जब कि नकदी तिजोरी में से रुपये 
के सिक्के निकालने का फल होगा, सिक्कों की रकम में जो सचलित नोटों के साहाय्य 
कोष का अग होती है, कमी करना । इस प्रकार एक नकदी तिजोरी में नोट या सिक्के 
जमा करने से अन्य नकदी तिजोरी के स्थान पर नोट या सिक्‍के का प्रवालन किया जा 
सकता है, बिना जमा की हुई मात्रा तक वास्तविक रूप में धन मेजने तथा 
बिता प्रचालित मोटो के साहाय्य सिक्‍क्रों की मात्रा में वास्तविक परिवर्तन 
किए हुए। 


भुद्रा संचलन में ऋतुकालोन एवं अन्य उतार-चढ़ाव 

वर्षो से मुद्रा मे ऋतुकाछीन उत्तार-चढाव का लक्षण भारतीय अर्थ-व्यवस्था का 
एक महत्वपूर्ण पहलू रहा हैं। यह करीव करीब ताल-बद्ध ज्वार भाटा के समान तथा 
मदी और व्यस्त ऋतुओ में जो मुख्यत्या खेती की फसल के समय तथा उपज के स्थाना- 
न्तरण से संबंधित है, मुद्रा के प्रवाह मे प्रतिविम्बित होता है। मुद्रा में ऋतुकालीन 
उतार-घढाव औद्योगिक देशो में भी होते है, जैसे क्रिसमस या अवकाश के समय, परन्तु 
यह “ ऋतुए ” आय के अत्यधिक व्यय से सवधित होती है न कि आय की प्राप्ति से) 
भारत में महत्वपूर्ण बात वर्ये का लगभग दो बराबर ऋतुओ में बटा होना है। इसके 
मुख्य कारण अर्थ-व्यवस्था की प्रकृति तथा नकद सौंदो का वाहल्य हे । साधारणतया 
व्यस्त ऋतु, जिसमें मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है अब्दूबर के महीने मे जब 
फसले काटी दया स्थादान्तरित को जाती हे, प्रारम होती है, तथा लगभग अप्रैल के 
अन्त तक समाप्त होती हूँ। इस सबंध मे यह ध्यान रखना लाभप्रद होगा कि गत युद्ध 
काल में भी जब मुद्दा का लगातार प्रसार हो रहा था (तथा मदी की ऋतु में मी प्रसार 
में कमी नहीं होती थी) मदी की ऋतु का प्रभाव फिर भी विदित होता ही था क्योकि 
मुद्रा का विस्तार मदी की ऋतु में व्यस्त ऋतु की अपेक्षा कम होता था। युद्ध की 
समाप्ति तथा शाति स्थापित होने के साथ ऋतु प्रधान ढाचा फिर अधिक दृष्टियोचर 
होने रूगा तथा युद्ध समाप्ति के बाद के भारभिक वर्षो की व्यस्त ऋ-ुओ मे मुद्रा निय- 
मित रूप से खप ज्यती थी तथा मदी की ऋतु में वापिस कर दी जाती थी। परल्वु 
पिछले कुछ वर्षो में द्वितीय तथा तृतीय क्रम के व्यवसाय क्षेत्रो मे वृद्धि के कारण, जिसे 
आयोजित विस से प्रोत्साहद मिला, मुद्रा मे ऋतुकालीन उतार-चढाव कुछ हद तक 
स्पष्ट दृष्टिगोचर नही होते । 


श्२े रिजर्व बेक 
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इस स्थान पर, मुद्रा के ऋतुकाछीन प्रसार एवं प्रसार में कमी के साधारण कछा* 
विन्यास को सक्षेप में समझाना उचित होगा। व्यस्त ऋतु में व्यापारियों तथा उद्योग 
पतियों द्वारा अपना रुपया अयवा अपने व्यापार तथा उत्पादन के लिये माल के त्रय 
के लिये स्वीकृत ऋण राशि निकालने के कारण व्यापारिक वाणिज्य बेकी से नकदी 
का निवल उत्प्रवाह द्ोता है । जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बेक, 
कुछ मात्रा में, अपती नकद राशि जिसमें रिजवं बंक के पास अपना धने भी शामिल 
होता है, निकाठते हे । यह राशि आवश्यकतानुसार रिजर्ब बेक से ऋण ठेकर तथा/ 
अथवा बैक को या काज्ञार में अपने निवेश वेचकर पुन पूरी की जाती हैं। वेकों हारा 
जकद रुपया निकालने तथा सरकार के खाते में घेकी की अदायगी के रूप में सरकारी 
अभिकर्ताओं तथा अन्य लोगों की दरकूद राहि साधारण आवध्यक्ताओं के न्यूनतम 
स्तर से कम दह्वो जाती हूँ। अपनी नकद राशि को फिर से पूरा करने के लिये वे किग 
विभाग बराबर माज्ञा में नकदी के बदलने में प्रचालन विभाग को अपनी यहणीय परि- 
सपत्ति जैसे स्टलिंग ऋणपत्र या रुपये के ऋणपव हस्तान्तरित करता हैँं॥ बेक्गि 
विभाग में इनका सभरण बेंको दया सरक्षारी अभिवर्ताओ को नकद रुपये की अधिक 
माण को पूरा करने के दौरात ही में बइ जाता हूँ । इस प्रक्तार नबद रुपये की जनता 
द्वारा अधिक माग सर्व प्रथम वाथिज्य वैकों की घटी हुई नकद राफ्ि में तथा उनके 
डर दे विए दिशएए की नइुद रएडिए में पऋ्त्िस्यिविल होप्ी हैं. सथाए ऋनत फें इसेः पत्ठ- 
स्वरूप वेक्गि विभाग से प्रचालन विभाग को ग्रहणीय ऋणपत्नी के हस्तान्तरण द्वारा 
मुद्रा का प्रसार होता हें । जनता की बढ हुई नकद रुपये की माग तथा उससे पूर्व 
सरबारी अभिकताओं दारा और भी अधिक भुगवान, देक के पास सरकारी शेए घन 


मुद्रा एवं साख का नियसन- १ श्डे 


में कमी तथा उसी प्रकार की वे किय विभाग के शेप घन में कमी के रूप में प्रतिबिम्बित 
होते है । यदि सरकार के पास पर्याप्त धन नही होता तो वह बेक से अरथोपाय उधार 
(जै8एड थाते ०७०४ &पए७70९४) के सकती है या बेक को राज्य कोप बिछू 
जारी कर सकती है (पाचवा परिच्छेद देखिए) । 


म॒दी की ऋतु में विपरीत क्रिया होती है। ग्रामीण जनता दारा औद्योगिक तथा 
अन्य सामान क्रय करने के साथ नकद रुपया नगरो की ओर पुनः प्रवाहित होता है। 
संचलित मुद्रा की वापसी अथवा ऋण की अदायग्री के फलस्वरूप वाणिज्य बंकों के 
पास आवश्यकता से अधिक नकद रुपया जमा हो जाता हैँ जो फिर ऋण की अदायगी 
अथवा ऋणपत्रों के क्रय करने अथवा बेक के पास अपने प्रारक्षण मे वृद्धि करने के रूप 
में रिज्रवे बेक के बेकिय विभाग को हस्तान्तरित हो जाता हैं! इस सब व्यवहार के 
फलस्वरूप वैकिंग विभाग के नकद शेष धन मे वृद्धि हो जाती है। जो भात्रा बेकिंग 
विभाग द्वारा साधारणतया रखे जानेवाले झेप घन से अधिक होती है, समान मूल्य की 
परिसपत्ति के बदले में प्रधालत विभाग को वापस कर दी जाती है। बेकिंग विभाग 
मे नोटों के स्थान पर अन्य परिसपरत्ति आ जाती है; प्रचालन विभाग में उसके साथ-साथ 
परिसपत्ति तथा देयता (अर्थात्‌ प्रचालित नोटो) में कमी हो जाती है। सरकार 
द्वारा भुगतान की अपेक्षा प्राप्ति के आधिक्य के समय बेकिय विभाग में सरकार के शेय 
घन में वृद्धि हो जाती है, उतनी ही वृद्धि वैंकिंग विभाग के नकद शेप धन में भी होती है। 
इस अवस्था में, अतिरिक्त सरकारी शेप धन अर्थोपाय उधार को अदा करके अथवा 
बैक को पहिले विक्रय किये याज्यकोप बिछो को रद्द करके (अर्थात्‌ मुक्त करके) कम 
कर दिया जाता है। 


ह (३) 
सुद्रा एवं साख का नियमन-२ 


साख नियंत्रण का क्षेत्र तथा रोतियां 


साख के नियमन के छिये साख सस्थाओं के, जिनका रिज़र्व बैक से सीधा सम्बन्ध 
होता है, प्रधानत. वाणिज्य वेको की परिसपत्ति के ढाचे का नियमन करना आवश्यक 
होता हैँ। इस सबंध में घाणिज्य बुंको की परिसपत्ति में विश्येप महत्व रखनेवाला 
मद बेको द्वारा अपने ग्राहकों को दो जानेवाली साख होती है, जो “ऋण ” तथा बह्टे का 


सोग होती है । बैंको की साख जुटाने को क्षमता उतकी नकद राशि पर (जिसमें 
उनकी रिजवव वेक के पास प्रारक्षित निधि भी शामिल होती है), निर्भर करती हैं। 
उनमें वृद्धि, बेक के जमा साधनों में वृद्धि होने अथवा उनके रिख़र्द बेक से ऋण लेने से 
होती है। इसलिए रिजवं बैक द्वारा साख के नियमन का अर्थ होता है बेको के प्रारक्षण 
की मात्रा का नियमन। यदि रिज़र्व वेक साख का विस्तार चाहता है तो उसे बेको के 
प्रारक्षण में वृद्धि करने के उपाय करने पड़ेंगे, तथा इसी प्रकार यदि साख का सकोचन 
करना हूँ, तो वह अपने प्रारक्षण को कम करने का प्रयत्न करेगा। बेकों द्वारा जुटाई 
गईं साख का कुछ भाग अवदय ही नकद (मुद्रा में) लिया जाता हैँ तथा यह भाग अधिक 
होता है यदि देश के द्रव्य प्रदाय में जमा की अपेक्षा मुद्रा का भहत्व अधिक हो। 


थेंको की जमा का निर्माण दो प्रकार से होता है - निश्चेष्ट उत्पत्ति अथवा सच्चेष्ट 
उत्पत्ति द्वारा। विश्चेष्ट उत्पत्ति उस समय होती है जब बेक अपने ग्राहकों के जमा 


पहली रीति से द्रव्य को मात्रा में वृद्धि नही होती यद्यपि उसके वितरण में अन्तर हो 
जाता है, परन्तु दूसरी नोति से द्रव्य का सभरण बढ जाता है। जब बेक साख जुदाता 
है, उसके फलस्वरूप उसके अपने अथवा अन्य वेकिग सस्थाओ की जमा में वृद्धि होती है । 


प्रगतिश्ीछ देशो में भी, जहा बडी सस्या में छोग बेकिंग के अम्यस्त होते है, जमा 
विस्तार की क्रिया की सौमा होती है जो अनेक आधिक एवं सस्थानात्मक कारणों द्वारा 
निर्धारित होती है ! अविकसित देशों में वेको द्वारा साख के निर्माण करने का अवसर 
छुविक्सित वेक्यि अणालीवाले देशो की अपेक्षा बहुत कम होता है। भारत में द्रव्य 
सभरण का चहुत बडा अज्च (लगभग दो तिहाई) मुद्दा है। इसका अर्थ यह है कि 
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बेको हारा साख निर्माण की प्रत्येक दशा का फल अधिक मात्रा में मुद्रा की निकासी 
होगा, यद्यपि यह आवश्यक नही कि उसी अनुपात में हो। नकद घन का एक बड़ा 
भाग जमा के रूप में वेकिंग प्रणाली के पास छौटे बिना साघारणनया अर्थव्यवस्था में 
समा जाता हैं। इसके कारण बेकिंग प्रणाली की प्रारक्षण में वृद्धि के आधार पर नई 
साख निर्माण करते की झक्ति बहुत कम हो जाती है तथा साथ हो उसकी बहुविध 
प्रसार की शक्ति सीमित हो जाती है। 


यद्यपि यहा उन्नत अर्थव्यवस्थावाले देशों की अपेक्षा मुद्रा नीति के प्रभावपूर्ण 
प्रयोग का अवसर बहुत सीमित है, तथापि उसमें अर्थव्यवस्था की विभिन्न दिश्लाओ में 
विकास तथा निवेश और सगदठित द्रव्य बाज़ार को उत्पत्ति के साथ वृद्धि हो रही है। 
रिजवव बेक इस निवेश तथा सगठित द्रव्य बाजार की उन्नति में सहायक हो रहा है । 


भारतीय द्रव्य बाजार का ढांचा 


एक सुविकसित द्रव्य बाजार प्रभावी मौद्धिक नीति का आधार हूँ। द्रव्य बाजार 
की परिभाषा है - मुद्रा परिसपत्ति में (मुख्यत. अल्पकालछीन प्रकृति की) व्यवहार का 
केन्द्र; वहू ऋण लेने वालो की अल्प-कालीन आवश्यकताओ की पूर्ति करता है तथा 
नकेद ऋण देनेवालो को नकद रुपया जुटाता हैं। यह वह स्थान होता है जहाँ निवेश 
के छिये वैत्तिक तथा अन्य सस्थाओ तथा व्यक्तियों के प्राम उपलब्ध भल्पकाछीन 
निधिया, उधार चाहनेवाले, जिनसे सस्थाएं, व्यक्ति तया स्वयं सरकार भी शामिल 
होते है, प्राप्त करना चाहते हूं। स्वाभाविक रूप से रिजर्व वंक का द्रव्य बाजार से 
निकट सवध रहता है) वास्तव में रिज़र्व वेक को द्रव्य बाज़ार का एक महत्वपूर्ण 
अग माना जा सकता है; प्रधानत * वह निधियो के समरण का अतिम स्रोत है तथा 
यह ही वह वस्तु हैँ जो बैक के कार्यो को महान महत्व देती है । 


भारतीय द्रव्य वाज़ार का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसका ढ6-भाजन (97070007५5) 
है; उसमे संगठित व अस्नगठित बाजारों का समावेश है, जिनके ब्याज-दर के ढाचे 
भिन्न हैं। समरठित वाज़ार के अन्तर्गत रिजवे वेक, स्टेट वेक आफ इंडिया, विदेशी बेक 
तथा भारतीय मिश्चित पूजो बंक आते हे। अर्ध-सरकारी सस्थाए तथा बडी मिश्रित 
पूँजी कपनिया भी ऋण देनेवालो के रूप में द्रव्य बाजार की क्रियाओ में भाग छेती है, 
उनके द्वारा दिया गया ऋण साधारणतया मृह द्रव्य (90०७6 0769) कहलाता 
हैं। इसके अतिरिक्त बेज्तिक दलाल होते हे जेसे अविलम्ब ऋण (एक [,0७7) 
के दलाल, सामान्य वित्त तथा स्कन्धो के दकाल। भारतीय द्रव्य बाज़ार का केन्द्र 
अन्तर-बेक अविलम्ब-राशि बाजार है ! यद्यपि इस बाझार में आदान-प्रदान होनेवाली 
राशि की मात्रा बेको के जमा साधनों की तुलना में अधिक नही है, तथापि यह द्रव्य 
बाज़ार का सबसे ज्षीघ प्रभावित होनेवाला माग हूँ । स्टेट वेक आफ इडिया अविलम्ब- 
राभि बाजार में भाग नही लेठा परन्तु अन्य वेक इस बेक से ऋण अथवा अग्रिम प्राप्त 


१६ रिज़र्ब बेक 


करते है! परन्तु पिछले कुछ वर्षो मे बेको ने निभाव प्राप्त करने की अपनी मार्गे 
रिजव बेक से अधिक प्री की हे । भारतीय प्रणाली में बिलो के लिये, व्यात्पारिक हो 
अथदा राज्य कोय के, कोई वास्तविक बाजार नहीं हुँ, और न सकार व्यापार 
(8००७९ए४४०४०० उरं9०53) ही है। विन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
भारतीय द्रव्य बाजार “ प्रकायों के सगठित सबधो तथा विद्येपोषयोजन की दृष्टि से 
अपेक्षत, सुविकसित हैं। /** 


असगठित धाज़ार में, जो स्वय एक सा नही है, अधिकतर सराफ वगे का प्रभुत्व है। 
इस बाशार में ऋप-कालीन अथदा दीघ्े-कालरीन वित्त में, तथा वित्त के उद्देश्यों में भी 
स्पष्ट मेद नही होता क्योकि एक हुडी पर (जो देशी विनिमय बिल होती है) साधारण- 
तया यह्द बताने के लिये कि बह व्यापार के अर्थ प्रवन्धन के लिये, या दूसरे घब्दो में वह 
वास्तविक व्यापारिक विलछ हैं या वैत्तिक कागज है, कुछ दिया नही होता । अधिकतर 
बे निभाव बिल होते हूँ! व्यापारिक बिको की कमी के कारण भारत में कोई बद्दा 
बाजार नही है, यह्मपि कुछ बेक, विशेषत विदेशी बेक विछो पर वह्टा छेते हूँ। 
साधारणतया व्यापारिक विल भुगतान की अतिम तिथि तक कायम रहते हे (जैसे 
आयात बिल), या रन्दन में पुन भजित हो जाते है (जैसे निर्यात बिल) ! भारत में 
बिल बाज़ार की बढोत्री को रोकने के बताये गये ये कारण हे - देश के विभिन्न 
भण्यों में बिलो के लिखने की रीति में समानता न होना, निर्धारित समय की सीमर से 
रहित राख देने की प्रथा, जिमे यात्रा में बिकी करनेवाले व्यक्ति वसूछ करते हे, बेको से, 
जिनकी भनेक शाखायें होती है, उधार छेनरे के लिये नकद साख का अधिक प्रयोग, कुछ 
कायें क्षेत्रो में बकद सोदों के लिये अधिक रुचि, कृषि पदार्थों को रखने के लिये भडागार 
के पर्याप्त साधनों की कमी तथा सावधि बिलों पर ऊचा स्टेम्प कर। इनमें कुछ 
करविनाइयों पर, विज्ञेपत उन पर जी भडायगार के साधनों की उपलब्धि से सवर्धित है, 
सरकारी प्रयास द्वाश कायू पाया जा रहा हैं। किन्तु इसमें सदेह है कि यहा एक चिंल 
बाजार, जिसकी तुलना प्रगतिशील पश्चिमी देशो के बाजारों से,की जा सके, कमी 
स्थापित हो सकेगा, क्योंकि व्यापारिक रीतियों में लोचदार साख के प्रति दृढ़ अनुराग है 
तथा ग्राम में निश्चित अदधि के लिये ऋण लेने के प्रति विरोध हूँ । वास्तव में नवद 
साथ (( ४४१ (7९०7६) अथवा ओदर ड्राफ्ट की छोचदार एवं सुविधाजनक 
कलाविन्यास अन्य देशों में भी उधार लेने वी मुख्य नीति हैं, तथा पोत्त सामग्री अनु- 
सूचियों (5)एएए 50॥80०९७) इत्यादि से सबंधित विशेष ऐतिहासिक 
सदर्भ के, जो कुछ सक्तिय बिल वाज्ार की उत्पत्ति को प्रोत्साहन देता था, अभिप्रायपूर्ण 
मात्रा में दुहराये जाने की समावना नही है । न विलो द्वारा दर्शित साख के रूप में ही 
इसनी स्वाभाविव विशिष्टता हूँ कि विछ बाजार की करो एक ग्रमीर न्‍्यूतता तथा 
उसकी उत्पत्ति रिजर्द वैक की नीति दा महत्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाता रहे । 





+ भथली रिव्यू आफ दी फेडरल रिजवे बेक आफ न्यूयार्क, जुलाई १९५७ 
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भारत मे द्रव्य बाजार का ढाचा, यद्यपि वह शिथिल है, किन्तु बिल्कुल असमन्वयित 
नही हैं। देशी वेकों को स्टेट वेक आफ इंडिया तथा अन्य वाणिज्य वेको से, जिनकी 
पहुँच रिजवं बेक के पास है, पुरर्भाजन की सुविधा प्राप्त है। देशी द्रव्य वाजार व्यव- 
स्थित बाजार के साधनों का आश्रय प्राय. व्यस्त ऋतु में, जब फसल कटती हूँ तथा 
क्ृपक से थोक व्यापारी के पास पहुँचाई जाती है, लेता है। 


सहकारी साख सस्थाओ की स्थिति द्रव्य बाजार के व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित 
भागो के लगभग मध्य में है। सहकारो सास सस्थाओ की स्थापना मुख्यत. ग्रामीण 
साख के देशी स्रोतो, विशेषत. साहूकारों को अनुपूरण करने के उद्देश्य से की गई थी, 
क्योकि साहुकारों द्वारा उपलब्ध की गई साख में अनेक दोप थे जिनमे व्याज की उंची 
दरे मुख्य थी। यथपि इस उद्देश्य की प्राप्ति नही हो सकी है, तथापि कुछ वर्षों में 
सहकारी साख प्रणाली को व्यवस्थित द्रव्य बाज़ार में समग्र करने में पर्याप्त प्रगति 
हुई है। इस प्रकार रिजर्व बेक द्वारा सहकारी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता की 
मात्रा बढती जा रहो है! सहकारो सस्थाए व्यापारी वेकिग प्रणाली, विशेषत' स्टेट 
बैक आफ इंडिया से, १ जुलाई सन्‌ १९५५ में उसकी उत्पत्ति के समय से ही, निकट 
सम्पर्क मे लाई जा रही हूँ । 


अब हम भारतीय बेकिंग के ढाचे का सक्षेप मे वर्णन करतें हें। रिजवे बेक के 
चालू होने के साथ ही भारत में मिश्रित पूजी बेको का वर्गीकरण - अनुसूचित तथा 
अन-अनुसूचित - दो मुख्य हिस्सों में हो गया। अनुसूचित-बेक, जैसा कि इस शब्द से 
प्रत्यक्ष ही है, वे बंक हूँ जो रिजर्व बंक आफ इडिया एक्ट की द्वितीय भूची में शामिल है 
तथा जिनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका (0.8. &.) के सदस्य बैको से की जा 
सकती हूँ। उन्हें कुछ सुविधाए प्राप्त करने का अधिकार है, विभेषतया रिजर्व बैक से 
निभाव प्राप्त करने की सुविधा। साथ ही रिजवं बेक के प्रति उनका उत्तरदायित्व 
भी है। रिजर्व बेक आफ इंडिया एक्ट की घारा ४२(६) (अ) वह शर्तें निर्धारित 
करती है जो किसी बंक को द्वितीय सूची मे सम्मिलित होने के योग्य बनने के छिये 
पूरी करती चाहिये। वे हे :-(१) बेक की चुकती पूजी तथा प्रारक्षण का योग ५ 
लाख* रु. के मूल्य से कम नही होना चाहिये, (२) उसे रिज्जवे बेक को संतुष्ट करना 
होता है कि उसका सचालन इस प्रकार नही हो रहा है जो उसके जमाकर्ताओ के हितों 
के प्रतिकूल हो तथा (३) वह कपनी विधान, १९५६, की परिभाषा के अनुसार एक 
कपनी, अथवा इस सदर्भ से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित एक सस्था अथवा एक निगम 
था एक कपनी जो भारत से वाहर किसी स्थान में चालू विधान द्वारा या उसके अन्तर्गत 
इन्कारपोरेट हुई हो, होना चाहिये। जब रिजवे बेक को वहियो तथा खातो के या 
अन्य तरीकों से निरीक्षण द्वारा संत्रोप हो जाय कि इन जत्तों का पालन हो गया है तो 
बहू उस बैक को द्वितीय यूची में झामिल किये जाने का आदेश दे सकता है। बेक को 





+ दस लाख +-८ एक मिलियत । 
है 


१८ रिज्ञव वंक 

यह भी अधिकार है कि वह किसी बंक को जिसकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण के योग 
का यूप्य ५ छाख रु. से कम हो जाय, या जो वैक की राय में अपना संचालन इस प्रकार 
कर रहा हैँ जो जमाकर्त्ताओ के हितो के अ्रतिकूल हो या जिसका परिस्रमापन हो जाय 
या अन्य प्रकार से बेक्गि व्यापार करना बन्द कर दे, सूची से अढूग 
कर दे। ४ 


मार्च सनू १९५८ के अन्त तक देझ में कुल मिलाकर लगभग ४०० काम कर रही 
किंग कपनियो में से ९२ देक मची में सम्मिछित थे। भारत में बेकिंग व्यापार का 
अधिकतर कार्य अनुसूचित बेको द्वारा ही होता है, समस्त बेको की कुल जमा में उनका 
योग ९७ प्रतिशत है, दया कुछ चालू साख में भी लगभग उतना ही है। अनुसूचित 
बेक एक मिश्चित समुदाय के रूप मे है। उनमें स्टेट बैक आफ इडिया की अपनी अलग 
ही श्रेणी हैं, यह सब से वडा वाणिज्य बेक है जिसकी निवल जमा मार्च सन्‌ १९४८ के 
अत में ४१९ करोड़ रु थी जो समस्त वाणिज्य बेंको की निवछ जमा १,३८२ करोड़ रु. 
की ३० प्रतिशत थी। इसका रिजवं वंक आफ इडिया से निकट सपके है, तथा रिजर्व 
बेक का एजेन्ट होने के नाते इसकी अधिकतर जाखाओ में नकदी तिजोरियों की सुविधा 
श्राप्त हैं। अनुसूचित वेकों के दूसरे वर्ग में सोलह विदेशी बेक है, जिनकी विशेषता 
विदेशी व्यापार के लिये वित्त-प्रबन्ध करना है, इन बैंको ने अपनी कियाए आम्यन्तर 
व्यापार एब उद्योगों में भी प्रसारित की हैँ तथा इस हद तक वे गृह वे किए प्रणाली का 
पूर्णत एक अगर है। इन बैंको की निवछ जमा १९४ करोड अथवा कुल जमा की 
६४ प्रतिशत थी । भारतीय अनुसूचित वेक (स्टेट बेक आफ इडिया के अतिरिक्त ) 
सस्या में पचहत्तर हैं तथा आकार में १०० करोड र से अधिक जमा काले बेको से 
डेकर उन बेको तक जिनकी कुल जमा भुशिकल से कुछ राख स्पये है तथा जिनकी 
चुक्ती पूजी तथा प्रारक्षण ठीक उन्हें द्वितीय सूची में शामिल होने के लिये योग्यता 
त्राप्त करने के लिये ही पर्याप्त है, विचलछनः करते हे। मार्च सन्‌ १९५८ के अन्त में 
उनकी जमा ७६९५ करोड हू या अनुसूचित बेको की कुछ जमा कौ 23५ 
प्रतिद्यत थी । 


५. अत-अनुमूचित बैक, जैसा कि झब्दो से प्रगट है, वे वेक्ग कपनिया है जो रिज़र्व 
अक आफ इडिया की द्वितीय सूची में सम्मिलित बेकों के अतिरिक्त हे। मार्च १ ९५८ 
के अन्त में इनकी सख्या टगभग ३०० थी। इनमें से अधिकाश छोटे आकार के हूं 
जिनका कार्यक्षेत्र छोटे स्थानों तक सीमित हँँ। साधारणतया उनकी चुकती पूजी 
पेय प्रारक्षण ५ लाख रु से कम हे, यथयपि ऊँछ अन-अनुसूचित बेक ऐसे हे जितकी 
चुकती पूजी पैथा प्रारक्षण इस रकम से अधिक है। कुछ अन-अनुसूचित बैक स्वयं 
अपनी इच्छा से रिजव॑ बेक के पास रोकड़ रखते हें। साधारणतया अनुमूचित बंको की 
अपेक्षा यह बव अपनी जमा पर ऊची दर पर ब्याज देते है, तथा उनके उधार देनें की 
दरे भो ऊची है। उनकी सावधि (गपाप्ा७) जमा उुड जमा को दो तिहाई हैं जब 


सुद्रा एवं साख का नियमन- २ श्र 


कि उसकी तुलना में अनुसूचित बेकी की सावधि जमा कुल जमा के जनुपात में छयभग 
आधी हूँ। भा सन्‌ १९५८ के अत में इन वेको की कुल जमा केवछ ४६ करोड रु. 
थी जब कि अनुसूचित बेको की जमा १,३८२ करोड रु. थी | 


सामान्य साख नियंत्रण के साधन 


बेक द्वारा साख प्रणाली के नियत्रण का परिनियत आधार रिजवे वेक आफ इडिया 
एक्ट तथा बेकिंग कपनोज्ञ एबढ में मूतिमान है। प्रथम एक्ट के अन्तर्गत बैक को दे 
सब अधिकार प्राप्त है जो साधारणतया केद्धीय बेको को मिके होते है, तथा दूसरे के 
अन्तर्गत वाणिज्य बेको के कार्यो को सीधे नियत्रित करने के विज्ञेप अधिकार दिये 
गये है। साधारण अथवा मात्रा सबधी साख नियत्रण के नाम से प्रसिद्ध साधारण 
साधनों, जेसे वेक दर, जिसे वट्टं की दर भी कहा जाता हूँ, खुले बाज़ार की त्रियाओो 
तथा बढने घटनेवाली प्रारक्षण की आवश्यकताओं (फ५ए४०]९ रि९8९"५७ 
मिल्पृुपराशणला8) पर विचार करते समय इस तथ्य पर जोर देना महत्वपूर्ण है 
कि ये सब आपस मे निकट रूप से सबधित हूँ तथा इन साख नियनण साधनों को परस्पर 
सहयोग से कार्यान्वित होना चाहिये! इन सब का बेक के प्रारक्षण के स्तर पर 
प्रभाव पडता है। खुले बाज़ार की क्रियाये तथा प्रारक्षण आवश्यकताए “ प्रारक्षण 
आधार ' पर सीधा प्रभाव डालती हे जब कि वेक दर अपना प्रभाव परोक्षत प्रारक्षण 
के प्राप्त करने के मूल्य मे घटाव बढाव के द्वारा डालती है । किसी समय किसी एक 
अथवा दूसरे साधन के प्रयोग का निर्धारण स्थिति की प्रक्ृत्ति तथा उसके द्वारा प्रभाव 
डालने के क्षेत्र तथा साथ ही परिवर्तन छाने की इच्छित गति द्वारा होता हैं। उदाहरण 
के लिये खुले बाजार की क्रियायें लघुतम मात्रा में भी दिन प्रतिदिन के समायोजन को 
कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त है ! श्रारक्षण आवश्यकताओ का प्रभाव एकदम 
होता है, तथा उनका बेको पर सामान्यत प्रभाव पडता हूँ। बेक दर का प्रभाव 
बेकिण प्रणाली तथा अल्पकारीन द्रव्य बाज़ार तक ही सोमित नही रहता, उसका देव 
की समस्त अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पडता है। 


बेक दर 

बट्टे की दर नीति की परिभाषा है, “विस्तृत दृष्टिकोण से, उन अभिसमय एवं 
दशशाओ मे परिवर्तन करना, जिनके अतर्गत बाजार की चुनी हुई अल्पकालोन परिसपत्ति 
के बट्टे अथवा रक्षित अग्रिम के द्वारा केन्द्रीय बेक से अस्थायी करे छे सके ।” इस 
प्रकार, बट्ढें की नीति साख के मूत्य तथा उपलब्धि दोनो को प्रभावित करती हैं। साख 
की उपलब्धि अधिकतर विलय के बट्टे के छिये तथा ऋणपत्नो की अग्रिम की समर्थक 
((0०॥०६७४ं ) होने की उपयुक्ति, से सबधित परिनियत आवद्यकताओ पर तथा 
अधिकतम अवधि पर जिसके लिये साख उपलब्ध हो, निर्मर करती है। 


२० रिज़र्व बेक 


अनुयूचित बेको को ऋण प्रदान करने से सवधित रिजर्व बेक आफ इडिया एक्ट 
की धाराओ का अब विवरण दिया जा रहा है; सहकारी क्षेत्र को साख उपलब्ध करने 
से संबंधित पर्वावछोकत पृथक रूप से छठे परिच्छेद में किया जाएगा। 


यह पहले कहा जा चुका है कि बैक द्वारा साख प्रसारण श्राहय बिलछो अथवा 
ग्राहय ऋणपत्रों की जमानत पर अग्निम का रुप छेता हैं। इससे सबधित प्रावधान 
रिजर्व वेक आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ में अकित है। पत्रो के प्रकार जो रिजवें 
बेक से पुनर्मजन के लिये प्राहथ हे कीचे लिखो उप-धाराओ में वरणित हे, उनके द्वारा 
बेक को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार प्राप्त है +- 


१७ (२) (क) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भवन उन बिलो, विनिमय बिछो तथा 
रुक्‍कों का जितका लेखन तथा भुमतान भारत में हो तथा जो विश्वसनीय वाणिज्य 
अथवा बभ्यापार सवधी व्यवहार के फलस्वरूप बने हो, उनके ऊपर दी या उससे 
अधिक विश्वसनीय हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक अनुसूचित वेक अथवा राज्य 
सहकारी बैक हो, तथा जिनके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार के क्रय अथवा 
पुनर्भजन के ५० दिन के अन्दर, अनुग्रह दिवसों (]0998 ०९ 07906) के 
अतिरिक्त, हो, 


१७ (२) (ख्र) क्रय, विक्रेस तथा पुनर्भजन उन विनिमय विलो तथा स्क्‍्को 
का जिनका छेखन तथा भुगतान भारत में हो तथा जिन पर दो या उससे अधिक 
विश्वसनीय हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक अनुसूचित बैंक अथवा राज्य सहकारी 
बंक ही, तथा जिसका लेखन तथा प्रचालन ऋतुकालीन कृषि कार्यो या फसलो के 
विपणन (?४६7:७708) के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये हो तथा 
जिसके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार क्षय अथवा पुनर्भजन के पन्द्रह महीते 
के अन्दर, अनुग्नरह दिवसो के अतिरिक्त, हो, 


व्याधया --इस उप-धारा के लिये, 
(अ) “कृषि कार्य ' छ्ब्द भे पशुपालन तथा सबधित क्रियाये जो कृषि कार्यों 
से साथ-साथ की गई हो सम्मिलित है; 
(आ) “फसलों! मे कृषि क्रियाओ द्वारा उत्पादित पदार्थ सम्मिलित है; 


(इ) 'फसलो के विपणन ' झब्दो में विषणन से पूर्व कृषि उत्पादको अथवा 
इस प्रकार के उत्पादकों की किसी सस्‍्या द्वारा फसछो का विधायन 
(9:70९९8&5भाए) सम्मिलित है । 


१७ (२) (ग) क्रय, वित्रय दया पुनर्भजव उत विनिमय बिलो तथा रक्‍्कों 
वा जिनका छेसन तथा मुगताव भारत में हो तथा जिन पर किसी अनुसूचित 
बैक के हस्वाक्षर हो तथा जिनका प्रचालन तथा देखन केन्द्रीय सरकार अभवा 
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किसी राज्य सरकार के ऋणपत्रों के सघारण अथवा उममें व्यापार करने के 
उद्देश्य से किया गया हो तथा जिनके परिपाक होने की अवधि इस प्रकार के क्रय, 
विक्रय अथवा पुनर्भजन से ९० दिन के अदर, अनुग्रह दिवसों के अतिरिक्त, हो ; 


१७ (३) (ख) क्रय, विक्रय तथा पुनर्भजन तथा उन विनिमय बिछो का 
(भय राज्य कोप बिलछों के) जितका लेखन किसी भी स्थान पर तथा किसी भी 
ऐसे स्थान के ऊपर किया गया हो जो किसी भी ऐसे देश में हो जो अत्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा निधि का सदस्य हो तथा जिसके परिपाक होने की अवधि क्रय की तिथि के 
९० दिन के अंदर हो : इस शर्त्त के साथ कि इस प्रकार का क्रय, विक्रय अथवा 
पुतर्भजन भारत में किसी अनुसूचित बेक के अतिरिक्त किसी से नहीं किया 
जायया । 


ऊपरलिखित सभी उप-धाराओ मे निर्देशित विनिमय बिलो के लिये यह आवश्यक 
है कि उनकी परिपाक तिथि निद्िचत हो, रिज़र्व बेक द्वारा क्रय या पुनर्भजन की तिथि 
से, अनुग्रह दिवसो के अतिरिक्त, ९० दिव से अधिक नही हो (कृषि बिलो की १५ 
महीने ) । दूसरे शब्दों मे किसी विनिमय बिल अथवा रुक्‍कों के लिये यह आवश्यक है 
कि रिज्॒व बेक द्वारा पुनर्भजन या क्रय के समय स्वय उस बिलेख (#0807प्ाा2४६) 
में निश्चित चलन मूतिमान हो तथा यदि वह विछेख माग पर अदा होनेवाला हो, तो इस 
धारा के अन्तगंत स्वीकृत होने के पूर्व उसका विल/नोट अवधि में परिवर्तन होना 
आवश्यक है। 


किन्तु भलीभमात्ति विकसित तथा ठीक प्रकार आयोजित बिल बाज़ार की कमी के 
कारण पुतर्भजन के प्रका्यं का अभी तक बहुत कम उपयोग किया गया है। बेकिंग 
प्रणाली को रिज॒व॑ बेक की सहायता मुख्यत बेक द्वारा अग्रिम की अन्य सुविधाओं 
द्वारा दी गई है। एक्ट की धारा १७(४) के अन्तर्गत अधिकृत अग्निम मांग पर 
अथवा ९० दिन तक सीमित निश्चित अवधि पर पुन. देय है तथा उसका उद्देश्य अल्प- 
काछोन (ऋतुकालीन) व्यापारिक व्यवहार के लिये अ्थं-प्रबन्ध करना है । वे निम्न- 
लिखित समर्थकों के बदले में उपलब्ध हे- 

(क) मा, निधिया तथा ऋण पत्र (अचल सपत्ति के अतिरिक्त) जिनमें 
यू के (0.कऋ.) की पालियामेंट के किसी विधान हाय अथवा भारत मे 
उस समय चालू किसी कानून के द्वारा किसी न्‍्यासधारी (77ए5/७७) 
को न्यास के धन-विनियोजन का अधिकार हो (घारा १७ (४) (क)); 

(ख) सोना अथवा चादी अथवा उनके स्वत्व प्रदेख (पारा १४ (४) (ख) ); 

(ग) ऐसे विनिमय विछ तथा रुक्‍्के जो बैक द्वारा क्य अथवा पुर्र्भजन के लिये 
ग्राह्म हो अथवा जिनके पूर्णत मूल्थन के पुन भुगतान की तथा ब्योज के 
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भुगतान की जमानत किसी राज्य सरकार मे की हो (घारा १७ (४) 
(ग))६ 


(ध) किसी अनुसूचित बेक अयवा राज्य सरकारी बंक के रुक्के जो ऐसे स्व॒त्व 
प्रछेखो पर आधृत हो जिन्हे उस बक को वास्तविक वाणिज्य अथवा व्यापार 
के व्यवहार के लिये दिये गये अथवा ऋतुकालीन #पि कार्यो या फसलों 
के विपणन के लिये दिये गये ऋण एव अग्रिम के हेतु प्रतिभूति के रूप में 
हस्तान्तरित, निर्दिष्ट अथवा बधित किया गया हो (धारा १७(४) (घ) )। 
माल के स्वस्व प्रलेखों की भारतीय सेल आफ गुड्स एक्ट वी धारा २ की 
परिभाषा के अनुसार इनमें पोत सामग्री बिल (को ० 7.७408), 
बन्दरगाह प्रमाणपत्र (06०८ ऐैआए«शां७), भडागार रक्षक का 
प्रमाणपत्र (ए४ए७॥०७४९  रि००७९४४ . (७७हारिए०४०).. तथा 
रेल की रसीद इत्यादि बिलेख शामिल हँ। यहा यह बात ध्यान देने 
योग्य हैं कि इस उप-धारा के अन्तर्गत बैंक केवल स्वत्व प्रलेखो से प्रमा- 
णित रुक्‍को पर ही अग्रिम दे सकता है, स्वयं मार पर मही, माल को 
ऋणधार के रूप में स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रशासनिक कठिनाइया 
होती है तथा यह बात केन्द्रीय बैकिय की सामान्य रीतियो के अनुकूल 
नही हैँ । 


सामान्यत उपलब्ध इन साख सुविधाओ के अतिरिक्त, सकट काल में बेक द्वारा 
केवल ग्राह्म ऋणधा रो पर ही नही, परन्तु किसी भी ऐसे ऋणधार पर जिसे बेक पर्याप्त 
समझे, वेक दर ऋण देने का एवट में प्रावधान है (धारा १८ (१) (३) )।इस धारा 
का उद्देश्य यह है कि रिजव॑ वेक कसी भी बैंक को सकटकाल मे जब बैक के लिये यह 
आवश्यक अथवा उचित हो जाय कि बावजूद ग्राह्मता की आवश्यकताओं कौ सीमाओं 
के भीधे अग्रिम प्रदान करे या बट्टा दे, अग्रिम प्रदान कर सक्के। सन्‌ १९४९ से 
यह सकटकालछीन प्रावधान अन॑-अनुसूचित बेको के लिए भी लागू कर दिया 
गया है ॥ 


परन्तु व्यवहार मे अनुसूचित वेको द्वारा अग्रिम मुख्यत घारा १७ की दो उप- 
धाराओ के ग्रावधानों के अन्तर्गत ही दिये गये हे -न्‍्यासघारी (मुल्यत केन्द्रीय 
सरकार) के ऋण पत्रों के आधार पर (धारा १७ (४) (क) ) तथा सन्‌ १९५२ में 
हुडी बाजार योजना के आरभ से (जिसका जिदरण याद में दिया गया है), अनुसूचित 
बेको द्वारा छिखित्त तथा उनके सघटको के सावधि रुक्‍को से अनुमोदित मांग पद 
आफ्एल, दोजेडाली, चव्यकी छुडी। थे ऋयाए यर (बात १०(४) (ग)) । 'य्यीष्य 
मात्रा में गोदामघर की सुविदाओ की कमी के कारण साल के स्वत्व प्रेखो से अनु 
मोदित ध्क्‍कों कै आधार पर अग्रिम (धारा १७ (४) (घ)) अब सक बहुत कम 
दिया गया हू 


मुद्रा एवं साख का मियमन - रे र्रे 


रसिजवे बेक की स्थापना के बहुत समय बाद तक, अनुसूचित बेकों ने उसकी साख 
सुविधाओं का वहुत कम उपयोग किया। इस प्रकार के अन्य ऋण तथा अग्रिम के 
अन्तगेंत औसत अप्राप्त रकम, जो अनुसूचित बेकी तथा राज्य सहकारी बेकों को बेक 
द्वारा दी गई आथिक सहायता को प्रदर्शित करती है, सन्‌ १९३८-३५ में केबल २ 
लाख रु. तथा १९४७-४८ में २१ लाख ह थी। यह स्थिति कुछ अश तक बैको की 
्जिवे बेक के पास पहुँचने में परम्परात्राप्त झिझक के कारण थी तथा कुछ अश तक 
सहज द्रव्य अवस्था (889 फिंणालए (०7कांप्रण)) के कारण थी जो बेक क्के 
उद्घाटन के समय थी तथा जो युद्ध तथा युद्ध के पश्चात्‌ के आरभिक वर्षो तक जारी 
रही तथा जिसने बैक के इस प्रकार उपयोग को अनावश्यक कर दिया था। युद्ध के 
वर्षो में, बैंक ने सरकारी ऋणपत्र बड़ी मात्रा में जमा कर लिये। साथ ही, बेक जमा 
में वृद्धि हुई थी तथा वैयक्तिक विनियोग के अवसर अत्यन्त सीमित होने के साथ, 
बैंकों के पास बडी मात्रा में रोकड सपत्ति (पंत 890706) इकट्ठी हो गई। 
युद्ध के पश्चात्‌ के वर्षो में, जब साख के लिये मांग बढनी प्रारम हुई तो बेको ने रिजर्व 
बैक से पुनर्भजन या हुडी के व्टें पर ऋण लेने की अपेक्षा उसे ऋणपत्रो के विक्रय 
द्वारा, जिन्हे उस समय प्रचलित सस्ते द्रव्य की नीति के अनुसार बेक ने तुरन्त ग्रहण 
कर लिया, पूरा करना अधिक अपेक्षाकृत समझा । केवल विलक्षण परिस्थितियों मे 
ही बैक ऋण के लिये रिजर्व बेक तक पहुँचे और उन्होने सरकारी ऋण पत्रों को बधक 
रुख कर ऋण लिया, तथा इन ऋणो की मात्रा बहुत न्‍म रही। किन्तु सन्‌ १९५२ के 
प्रारम से बैक बडी मात्रा में निभाव प्राप्त करने के लिये रिजवे बेक का उपयोग कर 
रहे है । देश मे आथिक विकास की तीत् गति के कारण बढती हुई साख की माग के 
अतिरिवत, उधार लेने के लिये बैंक का आश्रय अधिक लेने का कारण खुले बाज़ार की 
क्रियाओं से सबधित बेक की नीति में परिवर्तन तथा साथ ही रिज़॑ बेक से बेको द्वारा 
उधार छेने की सुविधा - हुडी बाजार की योजना का आरभ था। 


नवम्बर सन्‌ १९५१ के मध्य में साख के अत्यधिक प्रसार को रोकने की दृष्टि मे, 
'रेजवे बैक ने बेक दर ३ से बढा कर रे (२ प्रतिशत कर दी, साथ ही उसने यह 
घोषणा भी की कि, विलक्षण प्रिस्थितियो के अतिरिक्त वह अनुसूचित बेको की 
ऋतुकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारी ऋण पत्र नही खरीदेगा, परन्तु 
बह, जैसा सामान्यत, होता है, सरकारी एवं अन्य अनुमोदित ऋणपत्रों के आधार पर 
बैक दर पर अग्रिम देगा । 


बिल बाजार की योजना जनवरी सन्‌ १९५२ में चालू की गई। विस्तृत रूप से, 
उसने रिज़र्व वेक की स्थापना से पूर्व प्रणाली का अनुसरण किया। इसके अन्तगेत 
इम्पीरियल बेक आफ इडिया व्यस्त ऋठ में मुद्रा विभाग से आतरिक बिलों अथवा 
हुडियों पर, जो वास्तविक व्यापार के अर्थ प्रबन्धन के लिये लिखी गई हो अथवा उसी 
उद्देश्य से दिये अग्रिमों को अवधि बिलो (ए8क्ञ0०० छा8) में परिवर्तित 
करके ऋण ले सकता था १ इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बेक आफ इडिया ने योग्य 


श्ड रिजर्व देक 


अनुसूचित बैको को उनके सघटको के सावधि रुकको के ऋणाघार पर रिजर्व बेक 
आफ इंडिया एक्ट की धारा १७ (४) (ग) के अनुसार माग ऋण देने का उत्तरदाधित्व 
छिया। इस कार्य के लिये वेक्रो को अपने संघटको से ऋण, “ओवर ड्राफ्ट ” रोकड 
ऋण ((09»॥ 07८070) के बदले में भ्ाप्त किये हुए मार रुककों को ९० दिन के 
अन्दर पूरे होनेवाके सावधि विलो में परिवर्तित करना होता है। इस सम्बन्ध में 
यह बरत ध्यान देने योग्य हूँ कि रिजर्व बेक द्वारा अनुसूचित बेको को स्वय उनके रुकको 
पर जिन्हे उनके सघटको के माग रुक्‍को क्य समर्थन प्राप्त हो अग्निम देने पर प्रतिबन्ध 
है क्योकि इस प्रकार के माय रुकके घारा १७ (२) (क) के अन्तर्गत ग्राह्म पत्र नही है। 
दुसरे शब्दो में, इस व्यवस्था में रिजवे बेक आफ इंडिया से ऋण लेने के लिये बिलो को 
प्रतिभूति के रूप में वधक रखने का प्रावधान है किन्तु उससे उनके पुनर्भजन का नहीं 
हैं। इसलिये, ऋण छेनेवाले बेको को यह छूट हैं कि बधक रखे किन्‍्ही बिलो को 
वापस छे लें तथा उतकी अन्य ग्राह्म विलो द्वारा पूर्ति कर दें। इस प्रकार बेकों की 
थहू अवसर मिलता हैँ कि वे अपनी अपती आवश्यक्रतां के अनुसार ऋण लेकर तथा 
ऋण को कम करने के लिये राशि भेज कर अपने ब्याज के भार को कम कर सके | 
बेको के संघटको के लिये, इस व्यवस्था में रोकड ऋण प्रणाली तथा वितिमय बिलो; 
दोतो के छाभो का समावेश है, ऋण लेनेवालो को ऋण छेने तथा छौटाने का अवस्तर 
जितना पहिले था, अब भी प्राप्त हैँ। इस प्रकार ब्रिछ बाज़ार प्रणाली, वर्तमाव 
बैंकिंग की रीतियों को रिजर्व बेक आफ इंडिया एक्ट की आवश्यकताओं के अनुकूछ 
बनाते का प्रयास हैँ । 


बिल बाज़ार व्यवस्था पहिले प्रयोग के रूप में चालू की गई तथा आरंभ में १० 
करोड़ रु या उससे अधिक जमा वाले बेकों तक सीमित थी। इस व्यवस्था के उप- 
भोग को प्रोत्साहन देने के छिये बेक ने इस व्यवस्था के अन्तगंत दिये जानेवाले ऋण 
पर ३ प्रतिशत ब्याज लेना स्वीकार किया, जब कि बंक दर ३ १/२ प्रतिघ्रत थी तथा 
सरकारी ऋणपत्रो के आधार पर ऋण देने की भी यह दी दर थी (धारा १७ (४)(क))। 
बक ने बेकी द्वारा अपने सघटको के सागर के सक्‍को को अवधि बिलछो में परिवर्तित 
करने के छिपे दिये टिकट कर का आधा मूल्य भी स्वय देता स्वीकार कर लिया। 
महू टिकंट कर को रियायत सा १९५६ में वापस ले लो गई। ब्याज की दर सबंधी 
विशिष्ट रियायत भी दो क्रम में, १/४ प्रतिद्यत प्रत्येक वार, वापस ले लो गई, ऋण 
पत्रों के आधुख अग्रिम की दरइस ऋण पर नवम्बर सन्‌ १९५६ से छागू कर दी गई । 
बिल बाज़ार व्यवस्था के अन्तगंत अनुसूचित बैंको की उधार लेने की वास्तविक दर, 
सरकार द्वारा अवधि बिलों पर स्टेम्प कर बढाने के फलस्वरूप, १ फरवरी सन्‌ १९५७ 
से १/२ प्रतिशत और बढ गईं। १६ मई सन्‌ १६५७ से बेक दर ३ १/२ प्रतिशत मे 
४ प्रतिशत बढाई जाने के कारण तथा साथ में अवधि विलो पर स्टेम्प दर १ प्रतिशत 
के पाचदे भाग तक कम हो जाने के कारण, इस व्यवस्था के अन्दर्गत ऋण छेते की 
वफ़्तदिक दर इस समय ४ १/५ प्रतिशत हूँ । 


मद्रा एवं साख का नियिमन - २ र्प 





| चेंक द्वारा 

अनुसूचित तथा राज्य सहकारी 
बेको तथा वित्तनिगमों को दिये गये अम्रित की ऋतुका्न प्रवृत्तियाँ 
तोता (५८ अल 
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श्ल्र १९६३६ कब्द्क १५ ९९०६ 
फध्यप्त कट का घन (घ्वेल घत्त). ो परत! की ऋतु का घत्त (घक्युल-अत्स) 





जनवरी सन्‌ १९५२ में इसके आरभ के समय से, बिल बाज़ार व्यवस्था के अत्सगंत 
छियें गये अग्रिम मे प्रति वर्ष वृद्धि हुई हैं। अधिकतम अप्राप्त रकम, जो १९५२ में 
२९.६ करोड रु. थी, २३ मार्च, १९५७ को बढ कर ७३.८ करोड़ रु. हो गई। 
मार्च १९५८ के अत में यह रिजव बेक द्वारा अनुसूचित बेको को दिये कुछ अग्राप्त 
अग्रिम का ६३ प्रतिशत थी। 


इस स्थान पर बेकों की रिज़र्व बेक द्वारा ऋण देने को सुविधाओं से सबधित 
आम बातों की चर्चा करमा उचित होगा । अनुसूचित बेको को साख देने में, साधारण 
आशिक स्थिति के अतिरिक्त बेक, केवल ऋणाबार की प्रकृति पर ही नहीं (तथा 
बिलों के सबंध में व्यक्त के ठोसपन, जिस उद्देश्य के छिये वह विशेष सूचना भाण 
सकता हैँ अथवा स्वृतत्र खोज कर सकता है) प्रत्युत प्रार्थी बेक की साधारण क्रियाओं 
के स्वरूप तथा उसके कार्य करने के ढय पर भी विचार करता हैं। बिना कारण दिये 
ऋण देते से मना करने का भो बंक को अधिकार हूँ । अनुसूचित बंको को अल्पकालीन 
ऋण देने के अतिरिक्त, बेक कृपि क्रियाओ के जे प्रबन्धन के लिये, अथवा औद्योगिक 
अथे-प्बन्धन के छिये ९० दिन से अधिक समय के लिये भी ऋण देता है, परन्तु इस 
प्रकार की साख साधारणतया अनुसूचित बेको के जतिरिक्त अन्य माध्यम द्वारा प्रसारित 
होती है - जैसे राज्य सहकारी बेके तथा राज्य वित्त निगम 


र्ध ससिववे बेक 


अनुसूचित बैंको को उनके सघटकी के सावधि रुवकों के ऋणाधार पर रिशर्व बेक 
आफ इडिया एक्ट की घारा १७ (४) (थ) के अनुसार माय ऋण देने का उत्तरदायितत 
छिया। इस काये के लिये वेको को अपने सघटकों से ऋण, “ ओवर ड्राफ्ट ” रोकड़ 
ऋण ((४8॥ (४०१४६) के बदकते में प्राप्त किये हुए माय रुकको को ९० दिन के 
अन्दर पूरे होतेवाले सावधि बिल में परिवर्तित करना होता है। इस सम्बन्ध न 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि रिजववें वेक द्वारा अनुयूचित बेको को स्वयं उनके रवकी 
पर जिन्हें उनके सघटको के माग रुकको का समर्थन प्राप्त हो अग्रिम देने पर प्रतिबन्‍्ध 
है क्योकि इस प्रकरर के माग रुक्‍्के घारा १७ (२) (क) के अन्तर्गत दह्म पत्र नही है 
दूसरे दाब्दो में, दस व्यवस्था में रिजवे बेक आफ इंडिया से ऋण छेने के लिये विछों को 
प्रतिभूति के रूप में वधक रखने का प्रावधान है किन्तु उससे उनके पुनर्भजन का तहीं 
है। इसलिये, ऋण लेनेवाले बेको को यह छूठ है कि बंधक रखे किन्ही विलो को 
वापस ले हें तथा उतकी अव्य ग्राह्म बिलो द्वारा पूर्ति कर दे। इस प्रकार बेंकी को 
महू अवसर मिलता है कि वे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुमार ऋण लेकर तथा 
ऋण को कम करने के लिये राशि भेज कर अपने ब्याज के भार को कम कर सके। 
ऊैकी के सघटको के छिये, इस व्यवस्था में रीकड ऋण प्रधाली तथा विनिमय विलो, 
दोनों के छाभों का प्मावेश हूँ, ऋण लेनेवालो को ऋण लेने तथा छौटाने का अवसर 
जितना पहिले था, अब भी प्राप्त है! इस प्रकार बिल बाज़ार प्रणाली, वर्तमाद 
बेकिंग की रीतियी को रिज़बं बेक आफ इंडिया एक्ट की आवश्यकताओ के अनुकूल 
बनाने का प्रयास हूँ | 


बिल बाज़ार व्यवस्था पहिले प्रयोग के रूप मे चालू की गई तया आरभ मे १० 
करोड रु, या उससे अधिक जमा वाले बैंको तक सीमित थी। इस व्यवस्था के उप- 
योग को भ्रोत्माहन देने के लिये बेक ने इस व्यवस्था के अल्वर्गत दिये जानेबाले ऋण 
पर ३ प्रतिशत ब्याज लेना स्वीकार किया, जब कि बेक दर ३ १/२ प्रतिशत थी तथा 
सरकारी ऋणपत्रो के आधार पर ऋण देने की भी यह ही दर थी (धारा १७ (४)(क))। 
बैक ने बेको द्वारा अपने सघटकों के माय के रुक्को को अवधि विलो में परिवर्तित 
करने के लिये दिये टिकट कर का आधा मूल्य भी स्वय देना स्वीकार कर लिया। 
यह टिकट कर की रियायत मार्च १९५६ में वापप्त ले ली गईं) ब्याज को दर संबंधी 
विशिष्ट रियायत भी दो क्रम में, १/४ प्रतिबत प्रत्येक बार, वापस ले ली गई, ऋण 
पत्रो के आमुख अग्रिम की दर इस ऋण पर नवम्बर सन्‌ १९५६ से छायू कर दी गई। 
बिल बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत अनुपूबित बेको की उधार लेने की वास्तविक दर, 
सरकार दरा अवधि दिलो पर स्टेम्प कर बढाने के फलस्वरूप, १ फरवरी सन्‌ ११५७ 
से १/२ प्रतिशत और बढ गईं। १६ मई सन्‌ १९५७ से बेक दर ३ १/२ प्रतिशत से 
४ प्रतिशत बढाई जानें के कारण दया साथ में अवधि बिलो पर स्टेम्प कर १ प्रतिशत 
के पाचवे भाग तक कम हो जाने के कारण, इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋष् लेने की 
वास्तविक दर इस समय ४ १/५ प्रतिशत हूँ । 









मुद्रा एवं साख का नियसन - रे जप 








ही बेक द्वारा 
| तथा राज्य सहच्चरी 

झंढ्सो तथा वितनिगर्मों को दिये गये अध्मिम की ततुकालीन प्रदृत्तियों 
२९५२-१९५६ 

६०० करोड़ स्पये 

ख्प 





जनवरी सन्‌ १९५२ में इसके आरभ के समय से, बिल बाज़ार व्यवस्था के अन्तगंत 
छिये गये अग्रिम में प्रति वर्ष वृद्धि हुई है । अधिकतम अम्राप्त रकम, जो १९५२ में 
२९.६ करोड़ रु थी, २३ मार्च, १९५७ को बढ कर ७३.८ करोड़ रु. हो गई। 
मार्च १९५८ के अत में यह रिजर्व बैक ढ्वारा अनुसूचित बेको को दिये कुल अप्राप्त 
अग्रिम का ६३ प्रतिशत थी। 


इस स्थान पर बेको की रिजव बेक द्वारा ऋण देने की सुविधाओं से सवधित 
आम बातो की चर्चा करना उचित होगा। अनुसूचित बैको को साख देने में, साधारण 
आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त बेक, केवल ऋणाधार की प्रकृति पर ही नहीं (तथा 
बिलो के सवध में व्यक्ति के ठोसपत, जिस उद्देश्य के लिये वह विशेष सूचना मांग 
सकता हूँ अथवा स्वतत्र खोज कर सकता हैं) प्रत्युत प्रार्थी वेक की साधारण क्रियाओं 
के स्वरूप तथा उसके कार्य करने के ढग पर भी विचार करता है। बिना कारण दिये 
ऋण देने से मना करने का भी बेक को अधिकार है। अनुसूचित बेकों को अल्पकाछीन 
ऋण देने के अतिरिवत, बेक कृषि क्रियाओं के अर्थ प्रबन्धन के लिये, अथवा औद्योगिक 
अर्थ-प्रबन्धन के लिये ९० दिन से अधिक समय के लिये भी ऋण देता है, परन्तु इस 
प्रकार की साख साधारणतया अनुसूचित बैकों के अतिरिक्त अन्य साध्यम द्वारा प्रसारित 
होती है -जैसे राज्य सहकारी बेक तथा राज्य वित्त निगम । 


२६ रिज़र्व बेक 


जहा तक रिजवे वेक द्वारा दी गई साख के मूल्य का प्रइन है, बेके दर जो रिजव॑ 
बैक आफ इडिया एक्ट को घारा ४९ के अनुसार “प्रमाणिक दर है जिस पर बह 
बैक वितिमय बिछो अथवा अन्य त्रब करने के किये ग्राह्म वाणिज्य पत्रों को खरीदने 
अथवा पुतरमजत के लिये तैयार रहता हैं," प्रत्यक्ष रूप से भ्रयोग में वही आती। वेव 
द्वाद्य दिये जानेवाले अग्रिम वी दर ही महत्वपूर्ण है तथा इमको ही आम तौर से बेक 
दर समझा जाता है। बैक की निभाव दर के विस्तृत दृष्टिकोण से, हाऊ के वर्षों में 
बैक दर का ्धिक महत्व वढता जा रहा हैं। इसका महत्द इस तथ्य में है कि यह 
उस दर की आधार होती है जिस पर वंक विभिन्न प्रकार के ऋण छेनेवाल्ो को, जिनमें 
बेन्द्रीय तथा राज्य सरकारे भी शामिल है, ऋण देता है। रिजर्व बेक वी ऋण दरो 
का ढाचा अपेक्षत सादा है। कुछ केद्वीय वेको के समान यहा ध्याज की अनेक दरे 
नही है। भारतीय प्रणाली में केन्द्रीय बेक की ऋण दर का मुख्य अतर, जैसा कि 
छठे परिच्छेद में विवरण है, कृषि साख के लिये कम दर पर ऋण देना हैं। 


बेक की स्थापना कै समय से नवम्वर १९५१ के मध्य तक घैक दर में परिवर्तन 
नही हुआ। उस समय तक यह स्पष्ट हो गया कि १९५०-५१ की व्यस्त ऋतु में 
बैक की साख मे अत्यधिक विस्तार त्या १९५१ की मदी की ऋतु में वैक साख की 
अधिक साग के कारण व्यापारिक क्षेत्रों में सट्टे के निवेश को प्रोत्साहत मिला, इसने 
शायद अदायगी झेप में घाटे को भी, जो १०५१ की दूसरी तिमाही से बढ़ता जा रहा 
था, और बढाया। इन्हीं परिस्थितियों में रिजवे बेक की नई सुद्रा नीति का १५ 
नवम्बर सते १९५१ को सूत्रपात हुआ, वेक दर ३ प्रतिशत से चढाकर ३ १/२ प्रतिशत 
कर दी गई, तथा एक नई खुले बाजार की नीति का सूंवपात किया गयो। इन परिं- 
बर्तनों के प्रभाव ब्याज दर में वृद्धि तथा वेको द्वारा सार्वजनिक ऋण के द्रव्यीकरण 
के द्वारा वेकिंग प्रणाली के द्रवत्व (/वष्म॑ति।ए) के स्वचलित विस्तार का 
रुक जाता हुआ। इसके फलस्वरूप बेको को साख की ऋतुकालीन' माग की पूर्ति के 
लिये रिजर्व वेक द्वारा दी हुई ऋण सुविधाओं का अधिक मात्रा में आश्रय लेने के लिए 
मजवूर होता पडा। इस प्रकार १९५१ में रिजर्व बेक का बेकिंग प्रणाली के ऊपर 
परहिंे के अधिक वियत्रण हो ग्रया। वेंक दर-अथवा बिलो के ऋणाधार ऋण 
देने को दर १५ मई सन्‌ १९५७ तक ३ १/२ प्रतिशत रही, तब उसको ४ प्रतिशत 
तक चढ्य दिया गया। परल्‍्तु जैमा कि पहले बताया जा चुका है, अवधिवाड़े विछो 
पर स्टेम्प कर में अधिक वृद्धि होने के कारण, जिसे वित्त मन्‍्त्रो ने “ मौद्विक इरादे से 
दाजेकोपीय कदम ” बताया, १ फरवर १९५७ से ऋण छेने की वास्तविक दर ४ 
प्रतिशत तक बड़ गईं। उसी तिथि से सरकादो ऋणपत्नों के आमख रिजव॑ बेक के 
अग्रिम की दर भी ४ प्रतिशत तक वढा दी गई । १५ सई १९५७ से, जैसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है , बिले। के आमुत्त औद्रम की दरो मे वृद्धि के द्वारा, दरों मे समानता 
स्थापित हो गई। अन्य बाजार की दरो पर इन परिवर्तेनों का प्रभाव पड़ा ! बेक 
दर थाजार की दर के ढाचे का प्रवान नियमनर्क्ता हैं । 
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इन वर्षों मे वेक ने अपने ऋण तथा खुले बाज़ार की क्रियाओ द्वारा ब्याज दर के 
स्तर में साधारणतया तथा अविलम्ब राशि तथा बाजार की बिल दरो में विशेषत: 
कमी करने में तथा ब्याज की दरों में ऋतुकालीन उथलूपुथल को, जो बेक की स्थापना 
से पूर्व भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण लक्षण रही है, कम करने में पर्याप्त 
सफलता प्राप्त की हू 


खुले बाजार की क्रियाएं 


साख नियत्रण के अन्य साधनों मे, खुले बाज़ार की क्रियाओ, याने सरकारी ऋण- 
पत्रों के क्र-विक्रय का, रिज़र्व वेक द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है। 
भारत में वैधानिक एवं सस्थानात्मक स्थिति साधारणतया खुले बाजार की क्रियाओ 
के छिये अनुकूल है! धारा १७ की (८) तथा (८ क) उप-धाराओ के अनुसार 
बेक को अधिकार प्राप्त है कि वह (अ) किसी भी अवधि के केन्द्रीय अथवा राज्य 
सरकार के ऋणपत्रों तथा केद्धीय सरकार द्वारा केद्रीय वोड की सिफारिशों पर 
निदिष्ट स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रो का क्रय विक्रय करे; मूलघन तथा ब्याज के लिये 
किसी सरकार अथवा सत्ता की पूर्णत ग्रारन्टी प्राप्त ऋणपत्र उस वावय खड़ के लिये 
उस सरकार अथवा सत्ता के ऋण-पत्र माने जाते है; तथा (आ) स्टेट बेक आफ 
इंडिया अथवा किसी भी अन्य बेक अथवा वैत्तिक सस्था के, जिसे इसके लिये केन्द्रीय 
सरकार ने निर्दिष्ट किया हो, शेयरों तथा पूजी के ऋय-विक्रय में भाग ले । इस प्रकार, 
वर्तेमान समय में, बैक द्वारा खरीदे जानेवाले ऋणपत्रों की मात्रा अथवा अवधि पर 
कोई प्रतिवनन्‍्ध नहीं है । सरकारी ऋणपत्रो को खरीदने तथा रखने की प्रथा विस्तृत 
हो गई है, यद्यपि वह अधिकतर सस्थानात्मक विनियोग तक ही सीमित है, इनमे 
बक सबसे महत्वपूर्ण हैं तथा दूसरा मम्बर जीवन बीसा निगम (746 किडा- 
78706 (0700०2७(४४0॥) का आता हूँ जिसको विधान के अन्तर्गल अपनी परिसपत्ति 
का अधिकाश भास सरकारी तथा अन्य न्‍्यासघारी ऋणपत्रों मे रखना होता है। 
सयुकक्‍त राज्य अमेरिका (ए.5 & )तथा यू के (0. ) को प्रधा के विपरीत, भारत 
में सुविकसित राज्य कोप पत्र बाज़ार के न होने के कारण, खुले बाजार के सौदे मुख्यत 
राज्य कोप पत्नो में होने के बजाय सरकारी वाडो में होते रहे हूं। मन्‍्दी की ऋतु मे, 
साधारणतया वाणिज्य वेक अपनी बचत को सरकारी ऋणपत्रों में विनियोग करते है 
जिन्हे वे व्यस्त ऋतु मे उद्योग तथा वाणिज्य के लिये साल का विस्तार करने के लिए 
बेच देते हे, अथवा उनके आमुख ऋण छेते है। साधारणतया इन ऋणपत्रो में व्यापार 
करने के लिये रिजर्व ब्रेंक तैयार रहता हँ। खुले बाज़ार की त्रियाओ का पथ प्रदर्शन 
माख की सामान्य स्थिति तथा बेको की आवश्यवताओं द्वारा ही नही होता, परल्तु 
सरकार द्वारा ऋण लेने की आवश्यक्ताओ द्वारा भी होता है। सरकार का बैकर 
होने के नाते बंक का यह कर्त्तव्य हे कि वह उत्तम ऋणपत्र (50 छत) 
बाजार में सरकार द्वारा ऋण लेने तथा उनके भुगरठान को पूरा करने के लिये अनुकूल 


फट रिज़वे बेक 


स्थिति पैदा करे । दूसरी ओर सरवार की ऋण सबधी क्रियाए इस प्रकार आयोजित 
हीती है, जिमसे जहा तक'सभव हो सके, बे द्रव्य तथा पूजी वाज़ारो फी सामान्य 
स्थिरता के साथ समन्वय स्थापित कर सके। 


द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व बेक की लुले बाजार की क्रियाओ की मात्रा वेक्षतः 
कम थी। युद्ध काल में घन राशि के लिये अन्य निवास न होगे के कारण, बेक तवा 
अत्य सल्यानात्मक विनियोजक, सरकारी ऋणपत्ों में अपने निवेश बढाते चछे गये, 
तथा बेक की क्रियाओ का मुल्य उद्देश्य सरकारी ऋण प्राप्ति को सहायता देगा था। 
युद्ध पश्चात्‌ के वर्षों में, बेको को साख विस्तार के छिये नवद साथि की आवश्यकता 
की पूर्ति के छिपे, जो युद्ध कालू में बहुत कम हो गई थी, वेक को ज़ियाए मुख्यत ऋष- 
पत्नो को क्रय करते की दिशा में रही! वेक की खरोद १९४८-४९ तथा १९५०-५१ 
में विशेषत्, अधिक रही, अतिम वर्ष कोरिया के युद्ध के कारण व्यवसाय में तेजी का 
था। बेक द्वारा ऋणपत्रों को अपेक्षत स्वतन्ततापूर्दक क्र करने की इस नीति में, 
जैसा कि पहिले बताया जा चुका हूँ, नवम्बर १९५१ के भव्य में परिवर्तन किया गया । 
महू सशोधित नीति लगभग पाच वर्ष तक चली, तथा इस अवधि में बेक ठगभग ५० 
करोड़ ६ के ऋणपत्रों की निवल बिद्वी कर सका जब कि १९४८-५१ में उसकी 
कुल मिब्रत्ल खरीद २०० करोड रु से कुछ अधिक थी। परूलु नवम्बर १९५६ 
से बेक उत्तम ऋणपत्र बाजार को, मुद्रा ब्राजार में तगी को दूर करते के उद्देश्य से, 
विवेचनाप्र्ण (980070॥478) सद्दारा देने छगा) सर्वधा क्रय-विक्रय 
के अतिखित, बेक विस्तृत रूप में सवियुक्त (80ण70०).) जियाओ, अर्थात्‌ आय की 
नियमित रूप बसाये रुवने तथा विनियोजको की, अवधि की वितरण नीति से संदधित 
विभिन्न आवश्यववाओ की पूर्ति के छिपे एक ऋण को बेंच कर दुसरे को छरीदने 
या इसके विपरीत दिया मे सलग्त रहता है। परन्तु १९५७ के मध्य से फिर ऋण- 
पत्रों की बिक्री पर अधिक जोर दिया जा रद्दा है तथा बेक द्वारा ऋणपत्नों की खरीदारी 
बिक्री से काफी ज्यादा रही है ! 


अस्थिर प्रारक्षण आवश्यकताएं 


रिज़्॒दे बे झफ इंडिया एवट को घारा ४२ (१) के अन्तर्गत अनुसूचित वेकों 
के छिये यह आवश्यक था कि वे रिजवं बेक के पास अपने माग देयता [907 क्षापै 
4809) का ५ प्रतिशत तथा सावधि देयता* का २ प्रतिशत नकद प्रारक्षण 
रखें) परत्तु १९५६ के सप्योधत एुक्ट से बेक को, अनुसूचित बेकों के माग देयता 


* बैकि कम्पतीज एक्ट १९४९५ को घारा १८ के अनुसार अनुसूचित बेको के 
अठिरिकत प्रत्येक दे किय कम्पनी के लिये भी आवश्यक है कि वह अपने पास अथवा 
रिजवं बैक के परम अथवा दोनो के पास अपने सदृधि देयवा वा न्यूबतम २ प्रतिशत 
तथा माय देयता का ५ प्रतिशत नकद प्रारक्षण रखे। 
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में सबधित आवश्यक प्रारक्षण को ५ तथा २० प्रतिशत के बीच तथा सावधि देयता से 
सबंधित प्रारक्षण को २ तथा ८ प्रतिशत के बीच परिवततेन करने का अधिकार प्राप्त 
हो गया। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली की लोचदार क्रिया को सहज करने के 
लिये, रिजर्व बेक को यह भी अधिकार दे दिया गया कि वह वेको के लिये यह आवश्यक 
कर दे कि वे रिजर्व बेक के पास अतिरिबंत नकद प्रारक्षण भी रखें, जिसे सावधि 
देयता तथा माग देयता (७एश0पे ]॥8 09 ) की, रिजर्व बेक द्वारा सूचित 
किसी आधार तिथि को, इन ऋणो के स्तर से अधिकता के अनुसार निर्धारित किया 
जाय, इस प्रावधान के साथ कि किसी बेक द्वारा रिज़व बेक के पास रखा कुछ प्रारक्षण 
उसके माग देयता के २० प्रतिशत तथा सावधि देयता के ८ प्रतिशत से अधिक नहीं 
होती चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य अतिरिक्त रक्षित निधि की त्रियाओं मे जिस 
समय बेको द्वारा वये निश्षेपों की प्राप्ति अति असम हो, स्थिरता की स्थापना करना 
है. (806 'पृर्णाह ) । एक्ट में यह भी प्रावधात है कि रिज़िवे बेक अपने 
निर्णय पर प्रारक्षण की राशि पर जो माग देयता के न्यूनतम ५ प्रतिशत तथा सावधि 
देयता के दो प्रतिशत से अधिक हो, समय समय पर स्वय अपने द्वारा निर्धारित दर 
अथवा दरो पर ब्याज दे। परन्तु ब्याज को भुगतान बेक के लिये आवश्यक वेधानिक 
न्यूनतम आधिक्य (8&087०8) बनाये रखने पर अवलबित है। अभी तक बंकों 
के आवश्यक प्रारक्षण मे परिवर्तत करने के इन प्रावधानों का उपयोग नही किया गया 
है। सभी अनुसूचित देक परिनियत अल्पिष्ट से अधिक आधिक्य रखते है, यह 
अधिकता स्वय विभिन्न ऋतुओ में बदलती रहती है। (नीचे चित्र देखिए)। 


विवेचनात्मक (5७०८४४०) एवं प्रत्यक्ष साख नियमन 


पिछले अनुच्छेदो में पर्योालोकित साख नियत्रण के साधन जिन्हें साधारणतया 
सामान्य अथवा मात्रा सवधी साख नियत्रण के तरीको के नाम से पुकारा जाता है 
रिजदे बेक द्वारा साख की कुल मात्रा का नियमन करना सभव बनाते हें, किन्तु आधिक 
क्रियाओ के किसी विजश्ञेप क्षेत्र को दी जानेवाली साख को नहीं। विश्ञेप उद्देश्यों 
अथवा आधिक करियाओ की शाखाओ को दी जानेवाछी साज़ का निवमन विवेचनात्मक 
अथवा मुणात्मक साख तियत्रण कहडाठा है। इसका उद्देश्य उत क्रियाओ को जो 
आवश्यक समझी जाती हैँ अथवा विशेष रूप से वाछित हूँ प्रोत्साहन देना तथा उनको 
जो अपेक्षत- अनावश्यक अथवा कम वाछित समझी जावी हे हतोत्माहिंत करना हैं। 
आवश्यक अथवा वांछित होने का मापदड, वास्तव में, सदा एक-सा नहीं रहता। 
पिछले वर्षो में अनेक केद्वीय बेक विभिन्न प्रकार के विवेचनात्मक साख साधनों का, 
कभी स्वतत्र रूप से तथा प्राय. सामान्य साख साधनों के साय, प्रयोग कर रहे है। 
किन्तु प्राप्त अनुमव से विदित होता है कि उनकी सामान्य मात्रा सबधित (फप्शाएि- 
+&ए७) साख तियंत्रण के साथ अयोग होने से उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ 
जाता है। विवेचनात्मक साख नियत्रण के अतिरिक्त, अनेक देशो में केन्द्रीय बेक 
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अछग अला वेको तथा साथ ही द्रुछ वे किग प्रणाठी द्वार दिए गए अग्रिम तथा विनि- 
योगी की कुछ मात्रा और साथ ही उसके वितरण पर प्रत्यक्ष नियमत के अधिकार 
प्राप्त कर रहे हूँ । 


बेकिंग कपनीज एक्ट की थारा २१ रिज़व बैक को बेको द्वारा दिये गये अग्रिम 
पर नियतरेण करने का अधिकार प्रदान करती हैं। धारा इस प्रकार है: 

“(१) जब रिजर्व बेक सन्तुष्ट हो कि यह जनहित से आवश्यक है, तो वह 
अधिए सवधी बेकिंग कपतियों की सामात्य नीति अथवा किसी विशेष बेकिंग 
कपती की नीति को निर्धारित कर सकता है, तथा नीति निर्धारित होते पर सब 
बेकिंग कपनिया अथवा विशेष बेकिय कपनी इस प्रकार निर्धारित वीति पर 
चबमे के लिये बाध्य होगे ॥ 

(२) उपचार (१) के अन्तर्गत रिजय बेक को प्राप्त अधिकार को सवा 
को कम किये दिना रिजदं बेक बेकिंग क्पनियों को सामान्य रूप से अभ्रवा किमी 


मुद्रा एवं साख का निपमन - २ ३१ 


एक बेकिंग कपती अथवा कपनियों के विशेष समुदाय को, उन उपयोगों से सब- 
पिित जिनके लिये अग्रिम प्रदान किया जा सकता है अथवा नही किया जा सकता, 
रक्षित अग्रिम पर रखे जानेवाले अन्तर तथा अग्रिम कौ ब्याज की दर से सबंधी, 
आदेश दे सकता हूं, तथा प्रत्येक बेकिंग कपनी दरा प्रकार दिये गये आदेशों पर 
चलते के लिये बाध्य होगी । ” 


धारा ३५ (क) जिम्तका प्रारभ १९५७ में हुआ रिजवे वेक को अन्य बेको को 
आदेश देने के निम्मलिखित अधिकार प्रदान करनी है 
“ (१) जब रिजर्व वेक निश्चित हो जावे कि 
(क) राष्ट्रीय हित में, अथवा 
(लि) किसी बेकिंग कपनी का सचालत यदि जमा कर्ताओं के हित के प्रति- 
कूछ हो अथवा बेकिंग कपनी के हितो के प्रतिकूल हो, तो उसे रोकने; 
अथवा 
(ग) किसी वैकिय कएनी का सामात्यत अच्छा संचालन स्थापित करने 


केछिए, 


सामान्यत. बेकिंग कपनियों को अथवा किस्ली विशेष बेकिंग कंपनी को आदेश 
देना आवदयक है, तो वह्‌ समय समय पर उचित आदेश दे सकता है तथा बेकिंग 
कृपनिया अथवा वेकिंग कपनी उन आदेशों पर चलने के लिए बाध्य होगी; 


(२) कहे जाते पर, अथवा स्वय अपनी इच्छा से, रिजवे बेक यदि चाहे तो, 
उपभधारा (१) के अत्तगंत दिये ग्रये आदेश में परिवर्तत अथवा उस्चे रह कर 
सकता है, तथा इस प्रकार किसी आदेश में परिवर्तन अथवा उसे रह करते समय 
वह उचित प्रतिवत्थ ऊंगा सकता है, तथा परिवतंत अथवा रह होना उसके 
अधीन होगे । ” 


इसके अतिरिक्त उसी एक्ट की धारा ३६ (१) (क) के अन्तर्गद, 
“ रेजवे बेक सामान्य रूप से बेकिंग कपनियों का अथवा किंसी विशेष बेकिय 
कंपनी को किसी विशेष देह छेत अथवा किसी श्रेणी के देव छेव करने के बारे में 
सचेत कर सकता है अथवा उसे रोक सकता है, तथा किसी बेकिंग कपनी को 
सामान्य रूप से परामश दे सकता हूं ।” 


समय समय पर बैक ने परिपत्रों (जप ॥/#/श ] द्वारा बेकों को 
सामान्य रूप से ऋण देने अबवा सूचित माऊ तथा शेयरों की भ्रतिभूति पर ऋण देने 
भें सचेत रहते के लिये आदेश दिया है। परन्तु लगभग डा १९५६ के अध्य से ही, बेक ने 
बेकिंग कंपतीज एक्ट के अन्तर्गत आदेश देने के अधिकारों का नियमघुवेक प्रयोग करना 


इयर रिज़र्व ढेक 


प्रारम्भ किया हैं। १९५६ के प्रारभ में, यह विदित हुआ कि १९५५-५६ की व्यस्त 
ऋतु में वेक द्वारा साख विस्तार का एक बड़ा भाग खेतीहर पदार्थों के सट्टे के लिये 
काम में छाया गया। इसडिये रिज्दं वेक ने, आवश्यक देखरेख रखने के उद्देहय से, 
वैको को चुने हुए ऋणपत्रो के आमुख अग्रिम की रकम से सवधित सूचना माह में 
दो बार देने का आदेश दिया। वाद में मई १९५६ मे वेक ने वेको को धान तथा 
चावल की प्रतिभूति पर अग्रिम को सीमित करने तथा इन पदार्थों के आमुख अधिक 
अन्तर ()(&ष्टा॥5) वनाये रखने का आदेद्य जारी किया। 


१३ सितम्वर १९५६ को इस विवेचनात्मक नियत्रण को विस्तृत करके उसे 
बेको द्वारा अन्य अनाज, चना तथा दूसरी दालो, तथा रुई के उत्तादिक सामान के 
आमुख्द दिये जानेवाले अग्रिम पर भी छागू कर दिया गया। छोच, बेक द्वारा साख 
नियत्रण का लक्षण रहा हैं। इस तथ्य का प्रदर्शन नियत्रण की विधियों को उनका 
जारी रहना अनावश्यक हो जाने पर वापस लेने अथवा उनमे आवश्यकतानुसार 
सज्योषन करमे द्वारा हुआ। इस प्रकार नवम्बर १९५६ में घान तथा चावल के 
आमुख अग्रिम सबधी आदेश, नई फसल के स्थानान्तरण (७४०ए७॥॥९॥/ ) के हेतु 
अथं प्रबन्धन को सहज करने के उद्देश्य से वापस के छिया गया, यह प्रतिवध ९ फरवरी 
१९५७ को फिर छागू कर दिया गया। रई के पक्के माल सवधी माल आदेश अपेक्षतः 
प्रयोग में आने के कुछ ही समय वाद वापस छे लिया यरया। यद्यपि साधारणतया 
बैंको ने रिजव॑ वेक द्वारा समय समय पर दिये गये परामझशों का पाछन किया, परन्तु 
बुछ के सम्बन्ध में रिजर्व बेक को वेकिंग कपतीज एक्ट की धारा ३६ (१) (क) 
द्वारा दी गई शक्तिति का प्रयोग करना पडा तथा उन वेको द्वारा निश्चित अवधि के 
डिये रिज़वं बैक की पूर्व आज्ञा के बिना निश्चित मात्रा से अधिक अग्रिम देने पर प्रति- 
वन्य छग्राना पड़ा। यद्यप्रि विवेचनात्मक साख के क्षेत्र में वेक का अनुभव बहुत 
सीमित हैं, तयापि यह विश्वास किया जा सकता हैँ कि साख नियत्रण साधनों के साथ 
साथ इन झव्तियों के उचित उपयोग द्वारा वेक साख प्रणाली का दियमन कर सेकेगा। 


यह बताना आवश्यक्त है कि बेक के विवेचनात्मक एव प्रत्यक्ष साख दियमन के 
अधिकार समान रूप मे अनुभूचित तथा अन-अनुसूचित बैक पर लागू होते हे, क्योकि 
बेकिंग कपनीड एक्ट सभी कपनियो पर लागू होता है । किन्तु व्यवहार में यह आदेश 
अनुसूचित वेको तथा कुछ बडे अन-अनुसूचित बैको को ही दिये गये है वयोकि छोटे 
बेको की एक बड़ी सल्या के नियत्रण करने में प्रवन्ध सबधी समस्याओ का सामता 
करना पड़ता हूँ । 


नेतिक प्रभाव (ध०चच्रा 5प्र4ंगा) 


पूरब लिखित साख नियवण के सात्रा सवधी एव गुणात्मक उपायो के अतिरिक्त, 
यह ध्यान देने योग्य है कि इस देश में नैतिक प्रभाव की दिशा में भी अवत्न किये गये। 


मुद्दा एवं साख का नियमेत- २ श्र 


सितम्बर १९४९ में रुपये के अवमूल्यीकरण के पश्चात्‌, बेक के प्रवन्धकर्त्ता 
(90५९7707') ने प्रमुख वेकिंग व्यवसाइयो की एक सभा का आयोजन किया जिसमें 
उनसे संट्टं की क्रियाओं के लिये अग्रिम देते पर रोक लूगा कर अधिकारियों को सहयोग 
देने की प्रार्थना की गई। इसी प्रकार जून १९५७ में रिज॒वे बंक के प्रवंवरकर्ता ने 
व्यापारिक बेको को एक परिपत्र छिखा जिसमें उनसे उद्योगो को दी जानेवाली सहायता 
में कमी किये बिना, उनके विद्येपतः सेती सबंधी पदार्थों के आमुख अग्रिम देने में निश्चित 
कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके एक माह पश्चात्‌ प्रबन्धकर्ता 
ने प्रमुख व्यवमायियों का एक सम्मेछ्लन बुलाया जिसमे अग्रिम के स्तर में अधिक मात्रा 
में (उस समय के ९३७ करोड रु. के स्तर से ८०० करोड रु. तक) कमी करने की 
आवश्यकता का महत्व उन्हे समझाया गया, कमी करने के उद्देश्य की प्राप्ति प्रायः 
हो गई। यद्यपि मारतीय बेकिंग यू.के. के बेकिंग के समान केन्द्रित नहीं हैं, तथापि 
जमा साधनो का अधिकाश भाग रूगभग एक दर्जन बेको में केन्द्रित होने के कारण 
बेक के प्रबन्धकर्त्ताओं तथा बेको में समय-समय पर अनौपचारिक विचार विमर्श 
होना सभव होता हूँ तथा नैतिक प्रभाव द्वारा कुछ परिणामो की प्राप्ति हो जाती है 


साख नियमन के अधिकारों के अतिरिक्त बे किय कपनीज एबट के अंतर्गत बेक 
को जमाकर्ताओं के हिंतो की रक्षा तथा बँकिंग प्रणाली के नियमबद्ध विकास के उद्देश्य 
से, प्रबन्ध तथा सामान्य मियमन सबधी विस्तृत अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार 
रिजव बेक में वे अनेक प्रकार्य सम्मिलित हे जो सयुवत राज्य अमेरिका (0.,8./.) में 
अनेक सस्थाओ में वितरित है, जैसे फ़ेडरल रिजव प्रणाली के प्रवन्धको के वोडड, मुद्रा 
के नियंत्रणकर्ता (0070700७४ 0 0प्रा7९0०७), सघ जमा बीमा आयोग 
(7०१७४) ॥00908+6 रीडफए७006 (0फ्ण४४०७) (जो बीमा किये 
बेको का निरीक्षण करता है) तया बेको के लिये राज्य निरीक्षण अधिकारी, तथा 
जो कुछ योरप के देशो मे केन्द्रीय बेंको के रजिस्ट्रारो अधवा निरीक्षको में बेटे होते है । 
इन अन्य प्रकार्यो तथा वेकिंग कंपनीज एक्ट के अन्तर्गत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का 
विवरण अगले परिच्छेद मे दिया गया है। 


(४) 
बैंकों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण 


लाइसन्स देना (॥ट७8४8) 


बेकिंग कपनीज्ञ एक्ट एक विस्तृत विधान है जिसके अन्तर्गत बैंको तथा उनकी 
शाखाओं के खोलते के, उनके काम काज तथा परिसमापन (/ंपृर्णवं॥ध०ण) 
की चर्चा हैं। एक्ट की धारा २२ के अनुसार वेको के लिये यह आवश्यक 
हैं कि थे भारत में वेकिग व्यापार को चलाने अथवा आरभ करने के लिये 
रिज़र्व बेक से लाइसैन्स प्राप्त करे। इस आवश्यकता का उद्देश्य केवल उन वेको 
की नित्यता तथा प्रगति को, जो ठौक प्रकार स्थापित हूँ तथा कार्य कर रहे है, 
सभव करना तथा बेकिय क्पनियों कौ अविवेचनापूर्ण स्थापना को हतोत्साहित 
करना (पूजी जारी पर नियत्रण के सहयोग से) है। वे बेक जो बेकिंग कंपनीज 
एक्ट के छागू होने से पूर्व कार्य कर रहे थे, जिस समय तक उन्हें लाइसैन्स 
प्रदान करने को मना नहीं कर दिया जाय, अपना वैकिंग व्यापार जारी रख सकते 
हैँ । लाइसैन्स देने से पुर्व, सामान्यत. रिज़र्व वेक बहियो तथा खातों तथा कार्य 
करने के तरीको के निरीक्षण से यह देख छेता है कि बेक अपने जमाकर्ताओं को, 
जब वे माग करे, पूरा स्पया दे सकता हैं तथा उसकी कार्य प्रणाली जमाकर्ताओं के 
हिो के प्रतिकूल नही है। विदेशों में इन्कॉरिपोरेटेड बेको के लिये एक अतिरिक्त 
आवश्यकता सह भी है कि उस देश मे जिसमें उनका इन्कारपोरेशन हुआ हो उस 
देश का विधान अथवा सरकार भारत में इन्कारपोरेटेड बेंको के प्रति भेद की नीति 
नही बरतले हो। बेकिंग क्पनीज़ एक्ट के चालू होने के समय से ३१ मार्च, १९५८ 
तक ४७ अनुसूचित वेको (8७6त760) तथा ६ अन-अनुसूचित बेको (]०7- 
80०:९तणे०१) को लाइसैन्स दिया जा चुका हैं; यद्यपि यह सख्या अनुसूचित 
बैंको की लगभग आधी तथा अन-अनुसूचित बेको का एक बहुत छोटा सा भाग हैं, 
तथापि स्टेट बेक आफ इडिया तथा तीन बड़े राज्य से सवधित बैंको को, जिन पर 
छाइसैन्स प्राप्त करने के प्रावधान लागू नही होते, मिला कर देश की कुल बेविंग 
क्पनियों की जमा कटा ९३ प्रतिश्ञत भाग इनके पास है। 

वेंको को छाइसैन्स देने से सवधित नीति इस प्रकार है - 


निरीक्षण के पद्चात्‌ उनकी कार्य प्रणाली के दोपो की सूचना उन्हे दे दी जादी 
हैँ तथा उन दोपो को दूर करने को उनसे कहा जाता है, तथा रिज़र्व बेक उनकी कार्य 


बेकों का पर्यवेक्षण एवं लियंत्रण श्ष 


अणाछो के दोषों को दूर करने की प्रगति को देखने के लिये उनसे समय-समय पर 
रिपोर्ट मंगाता है। जहां आवश्यकता होती है. बेको को परामर्श दिया जाता है 
कि दे अपनी स्थिति को दृढ़ करने के छिये, वेक से पूछ कर, बेकिंग सलाहकारो की 
नियुक्ति करें। बेकिंग कंपनीज (सश्योघन) एक्ट (१९५६) के अन्तर्गत यह आब- 
श्यक हूँ कि बेको के मैंनेजिग डाइरेक्टर तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की 
नियुक्ति, अथवा पुन. नियुक्ति, अथवा वेतन से सबधित प्रावधानों मे सशोधन 
रिजर्व बेक आफ इंडिया की अनुमति से हो। यदि आवश्यक हो तो बेक अपने 
अधिकारियों को नियुक्त कर देता हैँ कि वे अवछोककों के रूप में समय-समय 
पर स्वयं जाकर तथा डाइरेक्टरो के बोर्ड की सभाओ में उपस्थित होकर, वेकों 
का काम काज देखे। जब कोई बेक तनिक भी प्रगति करता वही दिखाई पडता 
तो ऐसी गंभीर स्थिति में लाइसेन्स न देने का कदम उठाया जाता है। इस प्रकार, 
३१ मार्च १९५८ तक २ अनुसूचित बेकों तथा १११ अन-अनुसूचित बेकों को लाइसैन्स 
देने से इन्कार किया गया। इनमे से एक अनुसूचित बेक पुरतंगाली बेक था जिसको 
लाइसैन्स न दिये जाने का कारण, पुर्तगाल की सरकार का अपनी भारत की बस्तियों 
में भारतीय बेको को शाखा खोलने से मना करने से उनके प्रति भेद की नीति वरतना 
था। निरीक्षण का पहिल्य दौर पूरा हो चुका है तथा कई बेको का एक से अधिक 
बार निरीक्षण हो चुका हैं। 


पूंजी, प्रारक्षण तथा रोक-परिसंपत्ति (/ंव्णत ७७४९७) 


जमाकर्ताओ के हितों की रक्षा बेकों की न्यूनतम पूजी तथा प्रारक्षण के निर्धारण 
द्वारा भी होती है। यह बेकों की क्रियाओ के भौगोजिक क्षेत्र के अनुसार कम अधिक 
होते हे) चुकती पूजी तथा ध्रारक्षण की न्यूचतम आवश्यकता इस प्रकार है -बेक 
का कार्य-श्षेत्र वम्वई तथा कलकत्ते के अतिरिक्त किसी स्थान पर कार्यालय से (जब 
यह ५०,००० रु. होती है) राज्य की सीमाओ के बाहर विस्तार होने पर (५ लाख 
रुपये) तथा वम्बई तथा कलकत्ता नगरी में यह आवश्यकता न्यूवत्तम १० छाख रु. 
निश्चित की गई है ।* एक अन्य नियत्रण का प्रावधात नकदी तथा अन्य रोक परि- 
सपत्ति के व्यूनतम स्तर को बनाये रखने से सबंधित है। जैसा कि इससे पूर्व (२८ 
पृष्ठ पर) लिखा जा चुका हैं, अनुसूचित बंको के लिये यह आवश्यक है कि वे बेक के 
पास न्यूनतम शेष रोकड रखें तथा अन-अनुसूचित बेको के लिये बेकिंग कंपनीज एक्ट 

# आरत से बाहर इन्कारपोरेटेड बेकिंग कपनी के लिये यह आवश्यक है कि उसकी 
चुकती पूजी तथा प्रारक्षण का योग १५ छाख रु, से कम नही होना चाहिये, तथा यदि 
उसके व्यापार का स्थान बम्बई या कछकत्ता या दोनो नगर है तो वह रकम २० लाख 
रुपया होनी चाहिए, तथा इस रकम को नकद अथवा अबधित ग्राह्मऋण पत्रो के 
अथवा कुछ सकद तथा कुछ इस प्रकार के ऋणपत्नों के रूय में रिजर्य बेक के पास 


जमा होना चाहिये । 





३६ रिज़र्व बंक 


के अन्द्गंत यह आवश्यक हूँ कि वे माप तथा सावधि देधता का क्रमानुतार ५ तथा 
२ प्रतिशत न्यूनतम नकद अधिक रखे। बेकिंग कपनीज्ध एक्ट में सब बेको हारा 
क्‍वितीयक प्रारक्षण रखने वा भी प्रावधान है; धारा २४ के अन्तर्गत यह आवश्यक है 
'कि बैको के पास किसी भी दिन व्यापार की समाप्ति के समय भारत में अपने भाग 
तथा सत्वधि देयता के योग का न्यूनतम २० प्रतिशत नकदी, सोना अथवा अवधित 
ग्राह्मय ऋणपत्री के रूप मे हो। इस देदा में व्यापार कर रहे विदेशी बैको के सम्बन्ध 
में इस बात का इतमीनान करते के लिये कि उनके भारत मे प्राप्त किये साधन इमी 
देश में निवेश किये जाते हे, धारा २५ के अन्तर्गत बेको के लिये यह आवश्यक है कि 
प्रत्येक तिमाही के अन्त में भारत में उनकी परिसपत्ति उनकी माय तथा सावधि देयता 
के पचदहृत्तर प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। साथ ही, घांरा १७ में यह प्रावधान 
है को भारत में समामेलित प्रत्येक वेकिग कपनी छाभाश को घोषणा करने से पूर्व 
अपने निबल लाभ का न्यूनतम २० प्रतिशत प्रारक्षित निधि में अन्तरण उस समय 
तक करे जब तक कि वह निधि उसको प्राप्त पूजी के बराबर न हो जाय। 


शाखा विस्तार 


बैक द्वारा पर्यवेक्षण का दूसरा पहलू बंको की शाखाओ के विस्तार के ऊपर 
नियत्रण से सबधित है। एक्ट की धारा २३ के अनुसार बेकों के लिये भारत या 
विदेश में नई शाखाये खोलने तथा स्थापित कार्यालयों के स्थान परिवतेन के लिये 
रिज़वं बेक की आज्ञा लेना आवश्यक हैं। यदि बेक सतुष्ट हो कि सबधित बैक की 
अवस्था दथा प्रबन्ध ठीक हे, शाखा द्वारा आय उपार्जन करने की काफी आज्ञा है, 
तथा शाला के खुलते अथवा स्थापित ज्ञाज़ा के स्थान परिवर्तन से जनहित को छाभ 
पहुँचेदा तो बेक की इजाहुत मिल जाती है। शाखा विस्तार के ऊपर नियत्रण की 
आवश्यकता तब पडी जब हितीय युद्ध काल में अविदेचनापूर्ण शाखा विस्तार के 
कारण, बडे बडे नगरो मे जमाव बढता गया जब क्रि देश के मुख्य भाग वै किंग साधनों 
से बचित थे अधवा वहा बेकिंग साधन अपर्याप्त थे। 


नियनरण के आरभ से इस अनुचित विकास को ठीक करने का विचार रहा हैं। 
यह इस तथ्य से प्रत्यक्ष हैं कि तीन चौथाई से अधिक दाखवायें, जिनके खोले जाने की 
अनुमति भाप्त हुई हे, उन स्थानो में है जिनकी जन सल्या ५०,००० या उससे कम है । 
स्टेद बेक आफ इडिया के शाझ्घा विस्तार का जिक करना भी उसित होगा) इस 
देक पर यह उत्त रदायित्व है कि वह अपनो स्थापना से ५ वर्ष के अन्दर अथवा सरकार 
द्वारा बढाई गई अवधि के अन्दर, उन ग्रामोंण इछाको में जहा व्यापारी वैक पहुँचने 
के इच्छुक नहीं है, वेकक्ग को प्रोत्साहव देंने के लिये तथा साथ हूँ। वरषणिज्य तथा सह- 
कारी वेको को प्रेषण को अधिक मात्रा में सुविधाएं देने के उद्देश्य से ग्रामीण अथवा 
अर्ध-ग्राम्मीण क्षेत्रों में ४०० शाखाए खोले। राज्य कोप का व्यापार, वर्तमान बेकिंग 
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सुविधाओं की मात्रा तथा मडागार के साधनों की उपलूव्धि नई झालखाये खोलने के 
केस्द्रो को चुनने के कुछ मुख्य आधार हे। विदेशों में शासाये खोलने पर नियंत्रण 
का मुख्यत उद्देश्य भारतीम बेको की विदेशों से शाखाओं की अच्छी बेकिंग परम्पराओं 
कौ बनाये रखना हैँ! व्यवहार में, वंक को झाखा विस्तार के नियत्रण से सबधित 
नीति कुछ समय से काफी नरम हो गई है, तथा नीति में इस प्रकार के विस्तार को 
प्रोत्माहन देने पर अधिक जोर दिया जा रहा है । 


निरीक्षण 


झायद कानून द्वारा रिजर्व वेक को पर्यवेक्षण सबधघी प्राप्त शक्तियों में सब से 
महत्वपूर्ण बकिग कृपनियों का निरीक्षण करने की शक्ति हैँ । बेकिंग कपनीज एक्ट 
की धारा ३५ के अन्दर्येत रिज्॒वें बेंक किसी वेक का किसी भी समय निरीक्षण कर 
सकता है; विशेषत बैक को निरीक्षण का, जाच करने अयवा एक्ट की विभिन्न धाराओं 
के अन्तगंत निदिष्ट मामछो से सबधित स्थिति के निर्धारण का अधिकार प्राप्त है । 
उद्दाहरण के लिए एक्ट की घारा ११ के अवुसार पूजी के पर्याप्त होने, लाइसैन्स 
प्राप्त करने के लिये उपयुक्त (धारा २२) ज्ञाखाओं के खोलने (धारा २३), 
समामेलनों (#ैगाकोहुआ॥8४(08) (घारा ४४(क) ), व्यापार के स्थगन 
तथा ऋणदाताओ/सदस्यो के साथ समझौतों इत्यादि (घाराएं ३७ तथा ४५), 
ज़थवा बैक के आदेशों के पाछन (घारा २१) के सवध में अपनी सतुप्टि के ऊपर 
बक जोर दे सकता है। 


निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वेकी का ध्यान उनके कासकाज के दोषो की ओर 
दिला कर उन्हे उत्तम बेकिंग की परम्पराओ को विकसित करने में सहायता देना है) 
निरीक्षण के दौरान में रिजर्व वेक, बंक के काम काज का परीक्षण करता हैं। विशेष 
ध्यान, कार्य करने के तरीको, निवेश तथा उधार देने की नीतियो, परिसपत्ति की 
दशा, सचालन के गुण तथा विभिन्न परिनियत प्रावधानों का कहा तक पालन किया हूँ 
इत्यादि पर दिया जाता है। बेकिय कपनीज एक्ट के अन्तयंत अपने कत्तंव्यों तथा 
उत्तरदायित्व को मछीभाति पूरा करने के लिये बंक ने मार्च सन्‌ १९५० से, एक्ट 
द्वारा स्चालित समस्त बेकिंग कपनियों के समय-समय पर निरीक्षण के लिए प्रवन्व 
कर रखा है। निरीक्षण के पश्चात्‌ बेको की स्थिति तथा काम काज में अपेक्षित 
मात्रा मे उन्नति करने के ल्यि वेक द्वारा करिए गए प्रवध का इससे पूर्व जिक 
किया ज्य चुका है? शारा ३१६ (१) (जब) (९) हे अन्वर्गत बेक को, यदि बह 
जावद्यक समझे तो, किसी बंक के सचालन में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हैं 
अत्यन्त गभीर परिस्थितियों में जब वेक की स्थिति में सुधार होना असभव जान 
पडे, तो रिजर्व बेक जमा करनेवाली जनता के हितो की रक्षा के उद्देश्य से उस बेक के 
विरुद्ध प्रतिकूल क्रिया कर सकता हूँ। इस प्रकार की प्रतिकूल क्रिया, जैसा कि पहिले 


३८ रिजर्व बेक 


समझाया जा चुका है, लाइसैन्स देने को मदा करने, वर्देमान छाइसेन्स को रह करने, 
कैद्रीय सरकार द्वारा नई जमा को ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध अथवा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा रिज़र्व बेक को न्‍्यायालप में वेकिय कपनी के परिसमापन के लिये प्रार्थलषा पत्र 
देने के आदेश, का रूप ले सकती हैं। 


निरीक्षणों की प्रणाली बेकिंग प्रणाली की कमजोर इकाइयो की अनुचित बेकिंग 
दीतियो तथा त्िंयाओ को ठीक करने के छिये उपयोगी सिद्ध हुई है तथा उसने बेको 
के सचालन के स्तर को ऊचा उठाने में सहायता दी है । 


यह भी आश्या की जाती थी कि देंक इस स्थिति में होगा कि वह बेकिंग कपनियों 
के चोटी के अधिकारियों की निमुवित में अनुमति दे तथा उनके अनुपात से अधिक 
ऊचे वेतन को, विशेषत बडे भारतीय बेंको मे, जैसा कि वेंक एवार्ड आयोग ने दर्शाया 
था, नियमित करे। इस उद्देश्य के छिये वेंकिय कपनीज़ (सशोधन) एक्ट में, जिसे 
ससद ने दिसम्बर १९५६ में पास किया, प्रावधान रखा गया। यह एक्ट वेक को 
राष्ट्रीय हित में वेको को निर्देश देने का अधिकार भी देता है। 


समामेलन (8 ॥988074 0075) 


बैंकिंग कपनीज़ एक्ट (घारा डैडक) में एक अन्य महत्वपूर्ण नियमत-सवधी 
प्रावधान समामेलन के बारे में है। वेकों के लिये यह अनिवार्य है कि समामेलन से 
पूर्व रिजर्व बेक की आज्ञा प्राप्त करे । एक्ट में वह विधि दी हुई है जिसका बैकों को 
समामेलन की योजना के रबध में अनुसरण करना होता है, जैसे, शेअर होल्डरो की 
सभा बुलाना, अनिच्छूक सदस्यों को भुगतान तथा योजना का पर्याप्त प्रचार! 
इस सम्बन्ध मे बेक की नीति सामान्यत बेकिंग कपतियों के समामेलन की प्रोत्साहन 
देना है, यदि वह सन्तुष्ट हो कि समामेलन की योजना बंक के जमाकर्ताओं के हित में 
हैं तथा समामेलित इकाई समामेलित बेको के कार्य क्षेत्रो में वे किंग के ढाचे को मजबूत 
बनाने भे सहायक हो सकेगो। एक चेकिंग कपनी की परिसपत्ति एवं देयता वी 
दूसरी के पास अन्तरण करके शक्तिशाली इकाइयो में समग्र करने को भी प्रोत्साहन 
दिया जाता हैं! समामेलन तथा अन्तरण में मुख्य अन्तर यह हैँ कि समामेलन के 
अन्दर्गत, समामेलित कपनी का अस्तित्व ही एकदम मिद्र जाता हैं, अन्तरण के अन्तर्गत 
अन्तरण करनेवाल्यी कपनो को यह छूट रहती है कि यदि चाहें तो अपती समाप्ति 
कर ले अथवा गेर-बेकिग व्यापार जारी रखें। 


व्यवस्था की छर्तें 


बेकिंग कपनीड एवट को घारा ४५ के अनुसार कोई भी उच्च न्यायालय [सही 
(००४) किसो बेकिंग कपनी तथा उसके ऋणदाताओ के दीच अथवा इस प्रकार 
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की कपनी तथा उसके सदस्यों के वीच किसी समझौते अयवा प्रबंध को तब तक स्वीकृति 
नहीं दे सकता जब तक कि ऐसे समझौते अथवा प्रबन्ध को रिजर्व वेंक यह 


प्रमाणपत्र न दे दे कि वह उस कंपनी के जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल 
नहीं होगा। 


परिसमापन ([/वदृप्ंतबपे०्ा) 


रिज़वं बेक द्वारा जमाकर्ताओ के हितो की रक्षा करने के प्रयत्न बेको के जीवन- 
काल में उनकी क्रियाओं तक ही सीमित नही रहते बरन्‌ उनके परिसमापन के बाद 
तक जारी रहते हें। जुछाई १९५२ में भारत सरकार ने बेकों के परिसमापनों की 
प्रगति का निरूषण (फ०४]०७ ) करने तथा परिसमापन क्रियाओं को सहज करने 
तथा उनकी शीघ्र समाप्ति करने के लिये और अधिक प्रावधानों के बनाये जाने की 
आवश्यकता पर विचार करने के लिये वेको की परिसमापत त्रिया समिति की 
(89फोछ वै/तुपंतंबशनणा ?70०९९वैं728 (०४७४/६९७) नियुक्त की | उस 
समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों बेकिंग कपनीज़ (संशोधन) एक्ट १९५३ में 
जो दिसम्बर १९५३ से छाम हुआ, मूर्तिमान हे। सशोधित एव में रिजते बेक की 
प्रार्थना पर स्वयं उसके, स्टेट बंक आफ इडिया के अथवा किसी अन्य बंक के जिसे 
केन्द्रीय सरकार ने निर्देशित किया हो किसी वेक के परिसमापन्र अधिकारों के रूप में 
नियुक्ति की व्यवस्था हैं तथा उसमें परिसमापन क्रिया की शीघ्र समाप्ति से संबंधित 
प्रावघान भी हैँ । 


बेक की पूंजी के जारी करने पर नियंत्रण 


अपने परामश्े देने से सवधित प्रकार्यों के अधीन, बेक केद्वीय सरकार को, पूजी 
जारी करने के लिये बेकिंग तथा निवेश कपनियो के प्रार्थना पत्रों पर, परामर्श देता 
है। स्थापित बेकिंग कपनियो के पूजी जारी करने के लिये दिये गये प्रार्थेनापत्रों 
को जा उनके पूजी के ढाचे, वे किय कपनीज एक्ट के अन्तर्गत पूजी की आवश्यकताओं, 
आधिक स्थिति तथा क्रियाओं को रीति इत्यादि के सदर्भ में होती है। नये उपक्रमों 
की जाच उनके प्रारंभिक सचालको (?70770667-7)776००78) के साधन 
तया स्याति, प्रस्तावित स्थाव तथा उसी स्थान में वर्तमाव बेको के मुकाबले में व्यापार 
की आज्ञा की कसौटी पर की जाती हूँ। वर्तमान बेको को भारत सरकार यह स्पष्ट 
कर देती है कि पूजी जारी करते की स्वीकृति का अर्थ यह नही है कि १९४९ के बेकिय 
कपनीज एक्ट की घारा २२ के अन्तर्गत रिज़र्व बेक आफ इडिया से लाइसेन्स प्राप्त 
ही ही जावेगा। स्वीकृत पूजी के अस्वीकृत (075ए75067%९प) भाग को 
क्रप करने के लिये अवधि को बढाने से सबधित प्रार्थना पत्र परामर्श के लिये रिजर्वे 
बंक के पास भेजे जाते है । 


न रिद्धव बंक 


बेकिंग में प्रशिक्षण ४ 


दैकिम प्रवन्ध का स्तर अधिक मात्रा में देकसे के गुणों पर निर्भेर करता हैं तथा 
बेक कर्मचारियों के प्रशिक्षण का इस संदर्भ में छक महत्वपूर्ण स्थान है। बैविंग 
प्रणाली की क्रियाओं के नियमन के अतिरिक्त उसके विकास एक उन्नति से सबंधित 
प्रकार्यों के अन्तर्गत रिज़र्व बैक नें भारतीय बैंको के पर्यवेक्षण करनेवाले कर्मचारियों 
को व्यवहारिक बेकिंग में पशिक्षण देने के लिये, अपने व्यय पर, सन्‌ १९५४ में एक 
देकरो के प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की । नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, 
एक बेंकर के प्रशिक्षण के विस्तृत दृष्टिकोण से, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों हैं 
भाषणो का प्रबन्ध किया गया है। महाविद्यालय को घलाने मे बंक को एक सलाह 
कार समित्ति जिसमें वेकिग के क्षेत्र में प्रमुख सस्थाओं के प्रतिनिधि हे, सहायता देती 
है। प्रशिक्षण पाउयत्म की अवधि ८ सप्ताह से वद्य कर ९ सप्ताह कर दी गई हैं, 
अब तक महाविद्यालय में १८ पाठ्यक्रम पूरे किये गये हे, जिनमें ४२२ बैक 
अधिकारियों को प्रशिक्षण मिला । 


बेकिंग विकास्त 


यद्यपि बेको का नियमन एव पर्येवेक्षण रिजर्व बेक के मुख्य प्रकाये है, तथाएिं 
पिछले वर्षों भे, वेक से बेकिंग के विकास पहलू पर अधिक ध्यान दिया है। अक्टूबर 
१९५० में वेक ने बैंकिंग विकरस के एुक नये विभाग को स्थापना की जिसको देश में 
बेकिंग सुविधाओं के विकास को वढाने तथा उसमे सहायता देने का कार्य सौंपा गया। 
अपेक्षत. उन इलाको में जहा वे किंग का विकास बहुत ही कप हुआ है बेकिंग के विकस्स 
की समस्याओं के प्रति सामान्य दृष्टिकोण प्रामीण वेकिंग जाच समिति 
(फ्रेश छि4णोरंणड्ठ फ्रिवृप्पणए 00ण7ग्रा९९) (१९५०) तथा बैक द्वारा 
आयोजित ग्रामीण वित्त पर अनौपचारिक सम्मेलन (वगरातिणाक्षै 0070ए९709 
07 दिफ्श शा॥ा०७) (१९५१) कौ सिफारिशों पर आधारित रहा। 
उनकी भुख्य सिफारिशों सामान्यत व्यापारिक बेको दारा शाखा विस्तार से तथा 
विशेषत इम्पीरियल बेक भाफ इडिया के शाखा विंस्तार से सबधित थीं। इसे 
सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे भारतीय बेकिंग दिकास के एक नये परिल 
्‌छेद का प्रारंभ कहा जा सकता है। यह घटना इम्पीरियल बैक आफ इडिया के 
व्यापार का कअन्तरण करके २ जुल्गई सन्‌ १९५५ को स्टेट चेक आफ इडिग्रा की स्थापना 
भी। शाछ्षाओं का अत्यधिक विस्तार करना स्टेट वेक आफ इंडिया के उन उद्देश्यों 
में था दिनकी प्राप्ति तुरन्त करनी थी। उसकी स्थापना करनेबाले विवान के अन्त- 
ग्रेंत वेक के लिये यह आवश्यक हूँ कि सरकार द्वारा रिजर्व बैक तथा स्टेट बेंक आफ 
इंडिया कौ सम्मति से निर्धारित स्थानों पर पांच वर्ष को अवधि में (जद तक कि इस 
अवधि को सरबपर बढा ने दे) कप से कम ४०० झाखाए खोले। इसके अतिरिक्त 
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स्टेट बेक ने खुछते समय ५१ शाखाओं को, जिनका विकास कार्य इम्पीरियल बेक 
(क्‍#फुथ्यंब्ों फ्रक्षफे: ् पता) के हाथ अधूरा था, अपने अधीन ले 
छिया। यद्यपि प्रारभ में इन कार्यक्रमों क्ये कार्यान्वित करने में प्रगति बहुत घीमी 
रही, किस्तु अब शाखा विस्तार का प्रवन्ध शीघ्रत्तापुर्वक हो रहा हैं। मार्च १९५८ के 
अन्त तक स्टेट बेक आफ इंडिया ने १८२ शाखाए खोली थी, जिनमे १३८ सखार 
हारा स्टेट बेक आफ इंडिया एक्ट की घारा १६ (५) के अन्तर्गत स्वीकृत २७२ 
स्थानों की सूची में दिये गये स्थानों पर तथा ४४ इम्पीरियछ वेक आफ इंडिया के 
कार्यक्रम में बची हुई ५१ स्थावों की सूचो में दिये स्थानों पर थी। इन कार्यक्रमो 
को कार्यान्वित करने में स्टेट बेक आफ इंडिया तथा रिज॒व बेक में सीधा तथा निकट 
सम्पर्क रहता है । शाखाओं के लिये छाइसैन्स देने से सव्धित रिज्ववे बेक आफ इंडिया 
की सामान्य नीति, उन स्थानों पर जहा बेकिय सुविधाये उपछब्ध नहीं है अथवा 
अपर्याप्त है, सुधिधाओ के विस्तार करने के सामान्य उद्देश्य पर आधारित है, उदाहरण 
के लिये भ्रामीण तथा अर्घे-प्रामीण क्षेत्रों में। इसके अनिरिक्त बेक ने प्रेपण की 
सुविधाओं को प्रगतिशीर्य रूप से सहज करने के द्वारा बेकिंग का विकास करने का 
प्रयत्न किया है। 


(५) 
सरकार का बेंकर 


रिजवे बेक को स्थापना से पूर्व सरकार के अधिक महत्वपूर्ण चालू वैत्तिक सौदे 
भूतपूर्व इस्पीरियछ बेक आफ इंडिया के दायरा होते थे, यद्यपि लोक-ऋण कार्यालयों 
(एप७॥० 7060७ 0089) का प्रवन्ध भूतपूर्व इम्पीरियछ बेक आफ 
इंडिया ही करता था, छोक-ऋण के प्रवन्ध का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सरकार का ही 
था। सरकारी वित्त के ये दोनो पहलू अब रिजर्व बेक में केद्रित कर. दिये गये हे॥ 
साथ ही रिजवं देक केवल भारत सरकार के बेकर का कार्य ही नहीं करता, भारतीय 
सविधान के सघनीय विद्येपता (7९९०८७ (॥७78०४७४) के कारण वह प्रदेश 
सरकारों के बेकर का कार्य भी करता है। 


रिज़र्व बैक आफ इडिया एक्ट की धाराए २०, २१ तथा २१(अ) इन प्रकार्यो 
का परिनियत आधार है। प्रथम दो घाराओं के अन्तर्गत बेक को यह अधिकार हैं, 
तथा उसका कर्तव्य भी है, कि वह भारत सरकार का वेकिग व्यापार करे तथा इसलिये 
वह भारत सरकार के लिये रुपया स्वीकार करता है, उसके रुपये की अदायगी करता 
है तथा नये छोक-ऋण का प्रबन्ध करना, विनिमय, प्रेषण तथा अन्य बेकिय प्रकार्य 
करदा है। उनके साथ हुए सविदों के अन्तर्गत बैक राज्य सरकारी के लिये भी उसी 
प्रकार के भ्रकार्य करता है ५ 


केन्द्रीय सरकार के साथ समझौता 


वह शर्त्तें जिन पर॑ बेक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के बेकर का काये करता हैँ 
उन सविदो में जो वेक तथा सरकार के बीच हुए हें, दी हुई हे। इस प्रकार का प्रथम 
समझीता ५ अप्रेठ सन्‌ १९३५ को सर्पारियद भारत मन्‍त्री (ह600्लए रण 
8४6७ णि पावा& जा 0०ण्ण्णां ) के साथ हुआ, जिन्होने केनद्रीय सरकार 
के स्थान पर अनुमत्ति दी। यह समझौता अब तक जारी है, इसके अन्तर्गत बेक को 
केन्द्रीय सरकार का सामान्य वेकिय व्यपपार करना होता है तथा इस उद्देश्य से 
अपनी बहियो में वे सब खाते खोलने होते है जिनके लिये सरकार निर्देशन दे । केंद्रीय 
सरकार का साधारण व्यापार करने के लिये वेक को कोई परितोपण प्राप्त करने का 
अधिकार नही होता। लछोक-ऋण का प्रबन्ध तथा नये ऋण तथा केद््वीय सरकार 
के राज्य कोष पत्रों को जारी करें का कार्य भी बेक के युपुर्द हैं। छोक-ऋण के 
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प्रबन्ध के लिये बेक को हर छमाही में उक्त छः माह के अन्त में छोक-ऋण की रकम 
पर २,००० रु. प्रति करोड़, प्रति वये की दर से कमीशन लेने का अधिकार हैं। बेक 
के लिये यह आवश्यक है कि वह सरकार छारा निश्चित स्थानों पर अपने प्रधालन 
विभाग कौ नकदी तिजोरियां रखें तथा इन तिजोरियो में, सरकार के व्यवहार के 
लिये तथा इन स्थानो पर जनता को प्रेषण की उचित सुविधाये प्रदान करने के लिये, 
पर्याप्त नोट तथा सिक्के रखे! समझौते के अन्तर्गत बेंक का यह भी कत्तेंब्य है कि 

वह भारत तथा रून्दन के बीच, भारत सरकार के खाते में, तार द्वारा प्रेषण की प्रचलित 
दरों पर, समय-समय पर आवश्यक रकमो का प्रेषण करे । 


राज्य सरकारों के साथ समझौते 


१ अप्रैल सन्‌ १९३७ को प्रान्तों को सचा दिये जाने के पूर्व, (भूतपूर्व ) प्रान्तीय 
सरकारों से बंक के सीधे सम्बन्ध नही थे, बेक पूर्णत. केनद्वीय सरकार से कामकाज 
करता था तथा केन्द्रीय सरकार प्रान्तोय सरकारों की अर्थोपराय आवश्यकताओं 
(१४४४ शाप अछ्था5 फेश्पुणं।शाशा5 ) की पूर्ति के लिये उत्तरदायी 
थी। प्रात्तो को सत्ता मिलने के बाद, प्रत्येक प्रान्त के लिये रिज॒ें बैक में एक अलग 
खाता खोलना आवश्यक हो गया, तथा इसलिये (उस समय प्रचलित) घारा २१ के 
अनुसार चेक ने प्रान्तो के साथ पृथक समझौते किये, जिनमे उन ज्षत्तों को निर्धारित 
किया गया, जिन पर वेक़ प्रान्तीय सरकारो का बेकिंग व्यापार करने के लिये तैयार 
हुआ। इस परिवर्तेन का प्रभाव केवरू खातो में अधिक मात्रा में रहोवदल होना 
हो नही हुआ, वरन्‌ कई सैद्धान्तिक प्रश्व, विश्येषत. प्राल्तो को अर्थोपाय आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने की रीतियों से सबधित, भी उठे । इन समस्याओं का अगस्त १९३६ में 
आयोजित सम्मेलन प्रें केद्रोय सरकार, प्रान्तों के वित्त भत्रियों तथा रिज़वें वेक ने 
परीक्षण किया। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो के सहयोग से छोक खातो के वर्यी- 
करण से सवधित परिवर्तेन सरलतापुर्वक हो गया। परन्तु नये सत्ता प्राप्त घान्तों 
को अपनी अर्थपराय आवश्यकताओ को निर्धारित करने के लिये अनुभव प्राप्त करने 
को समय देने के उद्देश्य से यह निश्चय किया ग्रया कि प्रान्तों की १९३७-३८ वर्ष 
की इन आवश्यकताओ के लिये केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी रहे, प्रान्तों को उस 
वर्ष रिजवं देक के पास न्यूनतम झेष रोकड रखने से भी छूट दे दी गई। १ अप्रैल 
सन्‌ १९३८ से, प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने अपनी अर्थोपाय आवश्यकताओं के लिये 
पूर्ण उत्तरदायित्व ले लिया तथा रिजर्व वेक के पास न्यूबतम झेय रोकड़ रखने के 
लिये भी तैयार हो गई । ऊपर दिये हुए समझौतो के अन्वर्गत, प्रातो के लिये यह 
आवश्यक था कि वे अपनी न्यूनतम जेप रोकड में अस्थायी कमी को अपने राज्य कोप 
पत्र जारी करके अथवा रिजर्व बेक से अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके पुरा करे। कुछ 
बातों के अतिरिक्त जैसे कुल अर्थोत्राव अग्रिम पर प्रतिदनन्‍्ब सम्बन्धी, राज्य सरकारों 
से किये गये यह समझौते प्राय' केन्द्रीय मरकार तथा बेक के बोच हुए समझौतों के 


ड़ रिजर्व बेक 


समान ही थे। बेंक को, किसी सरकार द्वारा उसकी सीमाओ के बाहर रकम का 
प्रेषण करने के लिये, उत दरो पर जो दंक हारा अनुमूचित बेकों से छी गई दसो से 
अधिक न हो, मूल्य लेने का, समझौते में दिये हुए प्रावधानों के अतिरिक्त, 
अधिकार है। 


जनवरी सन्‌ १९५० में भारत के सविधान के व्यू होने के साथ १९५ १ में रिजर्द 
वंक आफ इंडिया एक्ट में थारा २१ अ के जोडे जाने द्वारा सघयोधन हुआ जिसके अन्‍्तर्मत 
बेक को समझौते से “ व ” श्रेणी के राज्यों के बेकर के रूप मे कार्य करने का अधिकार 
प्राप्त हुआ। वेंक को “व” श्रेणी के राज्यों का बेकर नियुक्त करने का उद्देश्य 
“ ब ” श्रेणी के राज्यों में वैकिंग तथा राज्य कोप ग्रबन्धों को इसी प्रकार के “ज " 
श्रेणी के राज्यों के प्रवन्‍्धों से समग्र करना था ॥ “बज / श्रेणी के राज्यो से बेक का 
सबंध वेक तथा भारत सरकार या “अ” श्रेणी के राज्यो की सरकारों के बीच के 
सबंध से कुछ भिन्न था, जब कि धाददाली सरकारो के सबध मे, बैक को रिजवं वेक 
आफ इडिया की धारा २१ के अनुसार बेकिंग कार्य करने का अधिकार था, “ब”“ 
श्रेणी की सरकारों की विशेष परिस्थितियों के कारण नई घारा २१ अ को झाज्ञा- 
नात्मके लक्षण प्रदान किया गया तथा उसके अन्तगेत बेक की उन राज्यों के बेकर 
रूप में नियुकित उनसे समझौते पर निर्भर थी। राज्यों के पुनर्मघटन के साथ उनका 
/अ”, “बे”, “स” श्रेणियों में वर्गकिरण समाप्त हो गया तथा कुछ सघ-प्रदेशों 
के अतिरिक्‍त्त भव राज्य एक स्तर पर आ गये है। इसके फलस्वरूप धेंक के सव 
राज्यों से सम्वन्धों का आधार समान कर दिया गया, तथा राज्य पुर्सधटन एक्ट, 
१९५६ द्वारा सश्ोघित नई धारा २१ अके अनुसार बैक का राज्यो के वेकर के रूप 
में काम करने का अधिकार अथवा कर्तव्य उन राज्यो से समझौतों के आधार पर ह्टो 
गया। ९ नवम्बर, १०५६ (राज्यों के धुनर्सघटन की तिथि) तक पेपसू (20?80) 
नही राजस्थान के अतिरिक्त सभी भूतपूर्व “ अ” तथा “ व” श्रेणी के राज्यो ने 
ममझौते कर लिये। राज्यों के पुनर्मघटन के फलस्वरूप पैपसू पजाब में विलीन हो 
गया तथा पञाव और रिजवं बेक के बीच का समझौता विस्तृत पजाब पर लागू हो 
गया। रिजव बेक आफ इडिया ने पजस्थान सरकार के बेकर का कार्य १ नवम्बर 
सन्‌ १९५६ से आरभ क्या, जो १ 5५२ में झुल क्ये गये भूदपुर्व “व” श्रेणी के 
राज्यों के वैत्तिक समग्रीकरण क्य अतिस कदम था। अब जम्म तथा कइ्मीर राज्य 
के अतिरिक्त रिजर्व बैक आफ इंडिया सब राज्य सरकार का बैकर हे । 

जहा दक रिजर्व वेक द्वारा छोक-ऋष के प्रवन्ध का प्रश्न है, १९४६ तक, केन्द्रीय 
तथा भ्रान्तीय सरकारों द्वारा जारी क्यि हुए ऋणपढ्नो का प्रवन्ध भारतोय ऋणएन 
(कशवीक्या हिएएप्रापॉय्ट5 3०6) १६२० के अन्तर्गत होता था। १ मई, 
१६४६ से केन्द्रीय सरकार के ऋण पत्रो का प्रदध छोकऋण (केन्द्रीय सरकार) 
एसंड, १६४४ के जनतयंत होने छुया परन्तु प्रान्वीय ऋषपत्रों का नियमन भारतीय 


सरकार का बेकर ड्पु्‌ 


ऋषणपत्र एक्ट, १९२० के अन्तर्गत ही रहा। परल्‍्तु अप्रछ १९४९ तक सब प्रास्तीय 
सरकारों “अ ” श्रेणी के राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिये कि उनके लोक-ऋण का 
नियत्रण भी छोक-ऋण (केल्रीय सरकार) एक्ट, १९४४ के अन्तर्गत हो, तथा उक्त 
विधान को लामू कर दिया गया। इसी प्रकार अक्टूबर सन्‌ १९५६ तक सब “व” 
श्रेणी के राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिये कि उनके छोक-ऋण का नियमन भी उसी 
प्रकार हो। इन सब के फ़लूस्वरूप अब रिज॒व्व बंक केद्रीय सरकार तथा सब राज्य 
सरकारो के लोक-ऋण का प्रवध करता है। 


प्रशासनिक व्यवस्थाएं 


सरकार के बेकर के नाते बेक के कार्य को पूरा करने के लिये विभिन्न सरकारी 
विभागों के लिये रुपये का आदान प्रदान करना होता है। सरकारी व्यवहार सबंधी 
कार्यो को वेक के लोक-खाते विभाग, जो बगलछौर, बम्वई, कलकत्ता, मद्रास, भागपुर 
तथा नई दिल्‍ली मे स्थित हे, देखते हे (विस्तार में परिच्छेद १० में देखिए) । परन्तु 
कानपुर में छोक-खाता विभाग नही हूँ तथा सरकारी कार्य स्टेट बेंक आफ इडिया 
द्वारा होता है। सरकारी काम-काज का वास्तव में क्रियाकरण केन्द्रीय सरकार के 
राज्य कोप फे अधिनियमों, राज्य सरकारो के राज्य कोप अधिनियमों तथा राज्य 
सरकारों के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये हुए आदेशों 
के अन्तर्गत होता हैं । 


ग्रापरीण बैरिंग जाच समिति (हिपाक फिक्राताए सिवुपाए (०000॥66) 
द्वारा बेकिय प्रणाली के समग्रीकरण (_78६६7७/707) के बारे में की गई सिफा- 
रिशो में से एक भुख्य राजधानियो में बेक के कार्यालयो की स्थापना के सम्बन्ध में 
थी। इस सिफारिश के अनुसार बेक का वगछौर कार्यालय १९५३ में तथा मायपुर 
कार्या[षय १९५६ में खोला भया। परन्तु यह महसूस किया गया है कि इपीरियल 
बेक आफ इडिया के स्टेट बैंक आफ इडिया में परिवर्तित हो जाने के बाद, राज्यों की 
राजधानियों में रिजर्व वेक की शाखाओं की स्थापना की उतनी आवश्यकता नहीं 
रह गई हूं जितनी उस समय थी जब ग्रामीण बेकिंग जाच समिति ने अपनी सिफारिश 
की थी। 


जिन स्थानों में रिजर्व बैक आफ इंडिया की शाखा अथवा कार्यालय नही है, 
वहा उसने सरकारी काम काज करने के लिये अभिकर्ताओं (8०08) की 
नियुक्ति कर दी है। बैक का मुख्य अभिकर्ता स्टेट बेक आफ इड्िया है। वास्तव म, 
रिजवे देक आफ इठिया एक्ट में हाल ही में हुए एक सझोधन के अनुसार रिजर्व बेक 
के लिये अब यह अनिवार्य हो गया है कि वह उतर सब स्थानों में जहा उसके बंकिंग 
विभाग की झाखा अयवा कार्यलिय नही है तथा स्टेट बेक आफ इंडिया की शाखा है, 


ड्द्द रिछवें देक 


स्टेट बेक आफ इंडिया को अपना एकमात्र अभिकर्ता नियुक्त करे॥* परन्तु इस 
संशोषन का भूतपूर्व  ब” श्रेणी के राज्यों को व्यवस्था पर, जो स्टेट वेक आफ इडिया 
एक्ट के लागू होने के पूर्व थी, प्रभाव नहीं पडा। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य 
सरकारों तथा बकों से हुए सझझौतो के अन्तर्गत भूतपूर्व हैदराबाद ( तथा मैसूर राज्यों 
में रही हैं। स्टेट बैक आफ हैदराबाद तथा बैक आफ मैसूर को उनके क्षैत्रों में अभि- 
कर्ता प्रकार्यों का भार, सरकारी रुपये इत्यादि की रक्षा के लिये आवदयक सावधानियो 
को घ्यान में रख कर, सौंपा गया है । तीनों देको के साथ किये गये अभिकर्ता-समझौोते 
सामान्यत. एक से हैं। इनमें से प्रत्येक को उनके क्षेत्रों में सरकार के सामान्य बेकिए 
कार्यों को करने के लिये उत्तरदायी बनाया गया हैं तया उसके बदले में उन्हें एक 
निश्चित कमीशन मिलता है। इसके लिये उन सब मुख्य स्थानों में जहा बेको की 
शाखाएं स्थित हें उन्हे नक्दी-तिजोरियों दी गई है। ये अभिकर्ता बेक सब अनुसूचित 
बेको, राज्य सहकारी बंको तथा जनता को, रिजर्व बेक की प्रेषण सुविधाओं के अनुसार, 
प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करते हे। अभिकर्ता बैको के कुछ कार्योल्यय सरकारों 
द्वारा चालू किये हुए नये ऋण पत्रो के छिये रुपया भी स्वीकार करते है । 


नये ऋण तथा राज्य कोष पत्रों का जारी करना 


जैसा कि इससे पूर्व कहा जा चुका है, रिज॒वे बेक लोकऋण का प्रबन्ध करता हैँ 
तथा नये ऋण के जारी करने के लिये उत्तरदायी है । |. बेक के उद्घाढन के समय से, 
केन्द्रीय सरकार के रुपये ऋण का स्कन्ध भ्रमाणपत्रों (9000: 0670४0&0685) 
तथा रुक्‍कों के रूप में निगेमन बेक के लोक-ऋण कार्यालमों द्वारा हो रहा हैं। राज्य 
सरकारों ने भी नये ऋण को जारी करने के लिये वैक द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं 
का लाभ उठाया हूँ। नये ऋण के जारी करने में, अपने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
बैक होते की स्थिति के कारण वैक उनके ऋण लेने के कार्यक्रमों मे समन्वय स्थापना 
करने तथा इस प्रकार अनाथिक प्रतिस्पर्धा के खतरे को न्यूनतम करने में सफल होता 
है। सरकारो के ऋण प्राप्त करने के कार्यों को पूरा करने में बेक का प्रयल यह 





+ साथ ही स्टेट बैक आफ इंडिया एक्ट १९५५, के अन्तर्गत स्टेट बेक के लिये 
गह्‌ अनिवार्य है ऐसे स्थानों पर रिजर्व बेक आफ इडिया के अभिकक्ता का 
कार्य करे। 

न राज्य पुनर्लंघटन के फ्छस्वरूप हँदराबाद राज्य के अ-समग्र हो जाने के कारण, 
स्टेट बेक आफ हँदराबाद एक्ट की घारा २४(४) में यह प्रावधान है कि स्टेट बेक 
आफ हंदराबाद उन सब स्थानों पर तथा उन्ही झत्तों चर जिन पर चह २२ अवद्वर 
१९५६ छे पूर्व रिज॒द बैक के अशिरत कए कं कर रहा या, झद जी उमिकर्ता दा 
कार्य करता रहे। 


पछोक-ऋषण कार्यालयो का सघटन विस्तार से दसवे परिच्छेद में दिया हुआ है। 
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होता हैँ कि एक ओर वह इन क्रियाओं के द्रव्य एवं सरकारी ऋण-पत्र बाजार पर 
प्रभाव को कम से कम कर सके तथा दूसरो ओर सबधित सरकारो के लिये सर्वोत्तम 
शत्तें प्राप्त कर सके 


जब कभी आवश्यक होता है रिजव बेक केन्द्रीय सरकार के राज्य कोप पत्रों 
को साप्ताहिक नीलामों में बेचता है; राज्य कोप पत्र ९१ दिन के चलन के लिये 
नियमित होते हैं। राज्य कोष पत्रों की विक्री सरकार के लिये अत्पकालीन वित्त 
उपलब्ध करती है तथा मुद्रा बाजार में अतिरिक्त घन को भी सोखती है। युद्ध के 
वर्षो से धूर्व राज्य कोष पतन्नो की बिक्री मदी के समय में, जब रुपये की बहुतायत होती 
थी, की जाती थी तथा व्यस्त समय में उसे बन्द कर दिया जाता या, परन्तु युद्ध के 
बाद से राज्य कोप पत्रों की बिन्नी, मुख्यत. द्रव्य बाजार में मुद्रा की कमी 
(778007088) की सामान्य प्रवृत्ति के दृष्ठिकोण मे, छवी अवधियों के लिये 
स्थगित की गई हैं। इस प्रकार अप्रेल १९५६ तथा जुलाई १९५८ के बीच राज्य 
कोप पत्रों की बिक्री नही हुई । 


राज्य सरकारो, अधं-सरकारी विभागों तथा विदेशी केन्द्रीय बेको को अल्पकालीन 
निवेशो की सुविधायें देने के लिये बेक केन्द्रीय सरकार के लिये तदर्थ (80-00०) 
राज्य कोष पन्नों का, जितका चलन भी ९१ दिन होता हैं, प्रचालन करता हुँ। इस 
सुविधा को जारी करने का उद्देश्य राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये, साप्ताहिक नीलाम हो या न हो, पर्याप्त मात्रा मे राज्य कोप पत्र उपलब्ध 
करना था। यह उद्देश्य भी है कि बट्दें की दर में अनुचित उतार-चढाओ को णो, 
यदि राज्य सरकारें साप्ताहिक नीलामो में राज्य कोप पन्नों की सीमित मात्रा को 
प्राप्त करन के लिये स्थायी निवेश्को, जैसे बेकस्‌ तथा बीमा कपनियो के साथ प्रति- 
स्पर्धा करे तो होना स्वाभाविक है, दूर किया जाय | ये तदर्थ बिल केन्द्रीय सरकार 
के पिछले नीलाम की थोक दर में ०. ०१६ रु. जोड कर आई हुई दर पर बेचे जाते 
हैं। बेक़, राज्य सरकारो, बेको तथा अन्य अनुमोदित सस्थाओं के लिये राज्य कोप 
पत्रों का पुनर्भजन भी करता है। 


इन पन्नों को बेचने के लिये साधारणतया अपनाई जानेवाली विधि का संक्षेप में 
विवरण देना लाभप्रद होया। राज्य कोष के साप्ताहिक निविदों (3७787) की 
सूचना, जिसमे बिक्री की रकम तथा वह तिथिया जिन पर निविदा देना है तथा भुग- 
तान करना है, दी होती है, उसी प्रेस विज्ञप्ति मे झामिल होती है जिसमें पिछले नीलाम 
के परिणाम की घोषणा होती हैं। पत्रो के छिये प्रार्थनापत्र की कम से कम रकम 
२५,००० रू अथवा उसका अपवर्त्य (४णे४६७)०) होना चाहिये। स्वीकृत 
निविदों की अदायगी नकद चेक अथवा परिपाक हो रहे राज्य कोष पत्रो दारा हो 
सकती है। इन पत्रों के लिये निविदे साधारणतया बेकों से लिये जाते है, परन्तु 
निवेदनकर्ताओं की श्रेणी संवधी कोई प्रतिबन्ध नही है तथा समाज का कोई भी सदस्य 


ड्ट रिज़व बेक 


प्रार्थना पत्र दे सकता हैँ। ऊँची दर पर नि्विदे, जिनमे उतनों हो बट्टें की दर कम 
होती है, जहा तक सभव होता है स्वीकार कर लिये जाते है तह इस प्रकार स्वीकृत 
और अर्पण की हुई रकमो का अन्तर अगले कम ऊँची दरवालो में अनुपातिक आवटन 
(7०9०णांगायो वै077०॥) द्वारा पूरा कर दिया जाता हैं। सफल निविदें 
देनेवाको को साधारणतया प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीसरे दिन अदायगी करनी 
होती है। अवधि की समाप्ति पर बेक के उन कार्याछ्यों अथवा शाल्लाऔ पर 
जहा से उनका प्रचालन हुआ हो राज्य कोप पत्रों की अदायगी कर दी 
जाती है! 


बेक राज्य सरकारों के लिये भी राज्य कोष पत्रो को जारी करता है परन्तु ऐसे 
अवसर अधिक नहीं आते तथा १९५० से राज्य सरकारों के राज्य कोष पत्री की 
बिक नहीं हुई। 


अर्थष्य अग्रिम (७/४ए३४ 3७० (९५४५ 8 तए०0९९४ ) 


रिज़र्व बैक आफ इडिया एक्ट की धारा १७ (५) के अनुसार बेक को केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारो को उन अर्थोषाय अग्रिमो के देने का, जिनकी अदायगी अग्रिम 
देने के अधिक से अधिक तीन भाह बाद तक हीनी है, अधिकार हैँ। ब्याज की दर 
अथवा अग्रिम की स्यूनतम रकम सवधी कोई परिनियत प्रग्वधान नहीं हे! किन्तु 
इन मामलों का निममन बेंक द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ किये गये 
समझौतों अथत्रा प्रवन्धो के आधार पर होता है। इनके अनुसार बेक सवधित सर 
कारों को उस दर पर जो वेक दर से अधिक न हो अभ्रिम देने को तैयार रहता है। 
वास्तव में ब्याज की दर बँक दर से १ प्रतिद्यत कमर रही है। प्रत्येक अग्रिम पर कम 
से कम सात दिन की अवधि का ब्याज लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के बारे 
में मह आवश्यक है कि इस प्रकार के चालू अग्रिम का योग किसी समय उत्त न्यूनतम 
शेप घन से, जिसे उसने बेक के पास बनाये रखता स्वीकार किया हैं, अधिक नहीं होता 
चाहिये तथा राज्य सरकारो के सम्बन्ध में यह उनके न्यूनतम निश्चित शेष धन के 
स्तर से दोगुना होता चाहिये। चाल्नू अग्रिम की पूर्णतः अदायगी प्रारभिक अग्निम 
के तीन माह के अन्दर हो जातो चाहिये। यह अग्रिम बिना किसी समर्थक के दिये 
जाते है। इनके अतिरिक्त रिजर्व बेक राज्य सरकारो को केन्द्रीय सरवार के ऋण- 
प्रत्री के समर्थन पर अग्रिम देता हूँ। युद्ध के वर्षों में बडी मात्रा में नकद धन जमा 
हो जाने के कारण सत्‌ १९४३-४४ झे केन्द्रीय सरकार ने रिजवे देक से अर्थोपाय 
उदार चही लिया । किन्तु सन्‌ १८७४-५५ से पचर्षीय गोवनाओं के अन्तात 
बढ़ते हुए विकास-व्यय को पूरा करने के छिये केन्द्रीय सरकार ने अधिक मात्रा में बैक 
से निभाव प्राप्त किया हैं, किन्तु इसका रूप अधथोपाय उधार के स्थान पर बेक की 
त॒दर्थ राज्य कोष पत्रों (86-]00) की जित्री रहा है । 


सरकार का बेकर 


भारत के उच्च आयोग (प्रा8॥ 0000755707) को सहायता 


बेक यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्च-आयोग को, जो परंपरागत रूप से 
केन्द्रीय सरकार का विदेशो में मुख्य उगाहने वाला तथा वैत्तिक अभिकर्ता (8०767) 
रहा है, पर्याप्त मात्रा में सहायता देता है। वास्तव मे, हाल के वर्षो में आयोग की 
क्रियाओं का क्षेत्र, उसके द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों तथा अर्थ-सरकारी सस्थाओं 
द्वास स्थापित योजनाओ के लिये विदेशों में कलो की खरीदारी के कारण, बहुत विस्तृत 
हो गया है) इन खरीदारियो के खर्चो की पूत्ति तथा साथ ही योरोप में हमारे दूता- 
वासों के स्थापन व्यय के लिये बेक, सरकार के रुपये खाते के नाम लिख कर, उसे 
स्टलिग मुद्रा बेचता हैं तथा उसे अपने लन्‍्दन के कार्यालय में जमा के रूप में रखता 
हूँ। इस प्रकार लन्दन कार्यालय में जमा की हुई राशि को उच्च-आयोग सरकार के 
लिये किये गये आयात तथा अन्य बातो के लिये भुगतान करने के लिये व्यय करता हैं । 
लत्दन कार्यातय द्वारा की गई सेवाओ में वाशिंगटन में भारतीय सभरण मडल तथा 
विदेशों में भारतीय विदेश नीति मडल के पास भेजने के लिये लन्दन के विदेशी विनि- 
मय बाज़ार में डालर तथा अन्य ग्रैर स्टलिग मुद्रा खरीदने का का्ये भी शामिल है) 
जब सरकार को माल बेचनेवाले चाहते हे तो रूदन कार्यालय साख तथा यारन्टी 
पत्रो को जारी करने का भ्रवध कर देता है। बेक का लन्दन कार्यालय यू.के. में अदा 
होनेवाले सरकारों ऋण पत्रों पर ब्याज की मायों की अदायगी को भी देखता है। 
बेक भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि तथा पुन्निर्माण एवं विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
बेक की (]शणकराणान् फिद्योर ईण' हि००णार्धशात्रंणा 87 क्‍090- 
0[॥676) सदस्यता के सबंध में सरकार के अभिकर्ता का कार्य करता है। 


वैत्तिक मामलों में सरकार का सलाहकार 


देश के केन्द्रीय बेक होने, बंको तथा द्रव्य बाज़ार से निकट सपक होने तथा देश 
की वाणिज्य एव वैत्तिक राजधानी में स्थित होने के कारण रिज़दे बेक बेकिग तथा 
दैत्तिक मामछो पर सरकार को सलाह दिया करती है। नये ऋण के चालू करने 
तथा अल्प बचत प्रस्तावों आदि से सबधित मामलछो के अतिरिक्त, नये ऋण के चालू 
करने, विधियों के तिवेशीकरण, कृषिसाख, सहकारिता, औद्योगिक वित्त, बेकिय 
तथा साख पर प्रभाव डालनेवाले विधानो तथा आयोजन एवं विकास से संवधित 
वैत्तिक पहलुओ इत्यादि के विषय मे सरकारे अक्सर वेक से सलाह लेती हैँ। बेक 
के सलाह देने के कार्य के सम्बन्ध मे फिर नवे तथा दसवे परिच्छेदो मे चर्चा की गई है 


(६) 
रिज़र्व बैंक तथा घामीण साख 


अन्य केन्द्रीय वेको की तुलता में रिज़द बैक के कार्य ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 
विद्येप महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बेक के उत्तरदायित्व का मुख्य कारण भारतीय 
अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता सथा कृषि क्षेत्र में साख की सुविधाओं के 
विस्तार तथा समन्वय की अति आवश्यकता हैं। बेक को इस महत्वपूर्ण कार्य को 
करने योग्य बनाते के लिये स्वय रिजर्व बेक आफ इडिया एक्ट की धारा ५४ के 
अतर्गत यह प्रावधान है कि वेक एक विशेष कृषि साख विभाग की स्थापना करे, 
जिसके भुख्य प्रकार इस प्रकार हो; 


“(क) कृषि साख से सबधित समस्त समस्याओ के अध्ययन के छिये विशेषज्ञ 
कर्मचारी रखना तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, राज्य सहकारी 
बैंकों तथा अन्य बेकिंग सस्थाओ को परामर्श देने के लिये उपलब्ध 
रहना, 


(सं) कृषि साख तथा स्टेट भहकारी वंकों, अन्य बेको अथवा कृषि साख 
व्यापार भे सलग्त सस्थाओ के सवधो के बारे में बैक की क्रियाओं में 
समन्वय कराना ”। 


के एवट की घारा ५५(१) (जिसे अब रह कर दिया गया है) के अन्तर्गत वेक के 
लिये यह्‌ आवश्यक था कि वह ३१ दिसम्वर १९३७ से पूर्व वेन्द्रीय सरकार को एक 
रिपोर्ट दे जिसमें, यदि आवश्यक हो तो, निम्नलिखित मामलो पर विधान बनाये जाने 
के सुझाव हो, 


(क) अनुसूचित बेकोे से सबधित प्रावधानों का उच व्यक्तियों अथवा फर्मो 
आयी अनुमूचित वेक न हो, ब्रिटिश भारत में वेकिग व्यापार में सलगल 
हो, विस्तार। 


(ले) इपि उपक्रम तथा बैक की क़ियाओ में निकट सहयोग स्थापित करने के 
लिये हृपि साख तथा रीतियो से सबंधित साधनों में सुधार ॥ 


रिजर्द बंक तथा प्रामीण साख ५१ 


कृषि साख नीतियों का उज्भूब 


अप्रैल १९३५ में बेक की स्थापना के साथ साथ ही कृषि साख विभाग को भी 
स्थापित किया गया ( बैक के उद्घाटन के पूर्व केल्ीय सरकार ने सहकारी वित्त से 
संवधित विभिन्न मामलो पर रिपोर्ट देने तथा कृषि साख विभाग की रघना पर विचार 
अगट करने के लिये सर मालकम डाररालिय की नियुक्त की थी। बेक को यह रिपोर्ट 
जूत १९३५ में मिली तथा उसके तथा अन्य सामग्री के परीक्षण के पश्चात्‌ प्रारंभिक 
कदम के रूप में वेक ने (उस समय की) प्रान्तीय सरकारों, सहकारी समितियों, 
देशी प्ैकरो इत्यादि से विस्तार में सूचना मगानें का निश्चय किया जिससे वह एक्ट 
की धारा ५५(१) के अनुसार कृषि साख के क्षेत्र में अपनी नीति निर्धारित कर सके [ 
इस सम्बन्ध में बैक द्वारा दी गई दो रिपोर्टो - १९३६ में प्राएभिक रिपोर्ट तथा १९३७ 
में परिनियत रिपोर्ट-गें कृषि बिल की विशेषत्ताओ तथा साथ ही उसको उपलब्ध 
करने में सरकार, व्यापारी वेको, साहुकारों तथा सहकारी बैको आदि विभिन्न संस्थाओं 
के योग का वर्णण था। इन रिपोर्टो ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को दर्घाया कि भारत में 
कृपकों की लगभग कुछ वैत्तिक आवश्यकताओ की पूर्ति साहुकारों द्वारा होती थी 
तथा सहकारी आन्दोलन की सहायता नहीं के बराबर थी। साहूकारों द्वारा दी 
गई धन राशि पर व्याज की दरे बहुत ऊँची होती थी, साथ ही साहुकारो को इस 
बात में तनिक भी दिलचस्पी नहीं थी कि के्जे लेमेवाले कृपक धत्र का उपयोग किस 
प्रकार करते है। रिपोर्ट ने, ऋण देने की क्षिया का नियमन करने के लिये, विधान 
बवाये जावे का सुझाव दिया तथर मत प्रयठ किया कि कृषि चित के पूर्ति के लिये 
सहकारी आन्दोलन सर्व श्रेष्ठ साधन था तथा यद्यपि इस देश में सहकारी आन्दोलन 
मे प्रत्याशाओ को पूरा नही क्षिया, तथापि यदि उसका प्रुतरनिर्माण किया जाय तथा 
पुनः शक्ति प्रदान की जाय तो वह अधंव्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्र को साख सुविधाये 
देने की दिशा में समुचित योग दे सकता है । उस समय से, विभिन्न राज्यों में सहकारी 
संघटत से सबधित कार्यविधिक तथा प्रशासनिक सुधार किये गये तथा उसे रिजर्व 
देक से अधिक परिनियत साख सुविधायें प्राप्त हुई. परन्तु, अधिकाश रूप में कृषि 
साख का ढाचा सामान्यत वैसा ही रहा जैसा कि १९३०-४० के मध्य में था। यह 
भखिल मारतीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण की निर्देशन समिति (9 00करांकत०७ 
0९ पीऋललांगा ०ी दो गे काबाब िफको. (7०47 7०४००) 
की दिसम्बर १९५४ पें प्रकाशित हुई रिपोर्ट से विदित हुआ। वास्तव में आपरीक्षण 
(हक) ते, जी १९८१-५२ में हुआ था, भन्‍्दाज़ लपाणा कि सहकारी साख 
कंपकों के कुछ ऋण की ३ प्रतिशत से कुछ अधिक थी तथा सरवारी साख भी छगभग 
उतने ही प्रतिशत थी; व्यापारी वेको द्वारा ग्रामीण हत्र के प्रत्यक्ष वित्त प्रदानकर्ताओं 
के रुप में दी गई साख भी नाम मात्र को ही थी। अपने ऋण के बडे भाग के लिये 
कृपकों को वैयक्तिक साख देनेबास्ये- साहुकारो तथा व्यापारियों पर ही, जो कुछ 
मिराकर कृपकों की ७० प्रतिक्षत से अधिवः आवश्यवताओ की पूर्ति करते थे, निर्भर 


चर रिडवें बेक 


रहना पदता था। साहुकार ऊेंदी दरो पर ब्याज छेते थे तथा ऋण के उद्देश्य को ओर 
बिलकुल घ्यान नदी देते थे। बेक द्वारा १९३७ में प्रेश को यई परिनियत रिपोर्ट 
में मी यही कहा गया ह। अखिलछ भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण को निर्देशन 
समिति ने इन शब्दों में कृषि साख की स्थिति का सक्षेप्र में वर्शन किया “यह पर्याप्त 
मात्रा से कम हूँ, ठीक प्रकार को नही हैँ, ठोक उद्देच्य को पूरा नही करती तथा आवश्य- 
कठा कौ दृष्टि से (साल प्राप्त करने को योग्यता के दृष्टिकोण वी मी उप्रेज्ञा न करके) 
अक्सर ठोक व्यक्तियों के पास नहीं पहुँच पाती ”! समिति के अनुसार भ्रामीण छा 
का निर्देशन अधिक उत्पादन के लिप होना ऋहिये , उसे दो्घे, मध्यम तथा अल्पक्षादीन 
आपवस्यक्षताओं को पूरा करना चाहिये, उसका पर्यवेक्षण होना चाहिये तथा बह 
आषण प्राप्त करने के योग्य सभी व्यक्तियों को साधारण दर पर उपलब्ध होनी चाहिये। 
जैसी कि ग्रामीण साख समिति ने सिफारिश की हैं नीति का प्रधान उद्देश्य उन परि- 
स्थितियों को वास्तव में तथा इच्छापूर्वक उत्पन्न करना है जिनमें सहकारी साख को 
सफलता आप्त करने का उचित अवसर मिल सके। समिति के अनुसार ग्रामीण 
साख के क्षेत्र में रिजर्व वेद को नोति इन उद्देह्यो की झोघ से झीध् प्राप्ति को ओर 
लि्देटिएल होनी चाहिये ५ 


ग्रम्मोघ बेकिंग जांच समिति, अनौपचारिक सम्मेलन तथा अखिल मारतीय 
प्रामोण साख आपरोक्षण समिति की सिफारिशों :- 


देकिग सुविधाओं के सामान्यत- विस्तार तथा विश्ेघत' ग्रामीण क्षेत्र में साख 
के प्रभाव को बडाने के मामले में बेक के लिये आवस्यक हो गया कि वह नया दृष्टिकोण 
अपनाये तथा जिसमे निश्चित तरीका उत्तम तथा भद्ठी प्रकार ग्रहण किया हुआ हो, 
देक ने १९४९ में भारत सरक्तार को ग्रामीण बेकिंग जाँच समिति को नियुक्ति का 
सुझाव दिया। ग्रामीण वित्त में अपने योग सम्बन्धी पर्योोचन के लिये बेक ने 
फरवरी १९५१ में एक जनौपचारिक सम्प्रेलन भो आयोजित किया ग्रामीण बेपिंग 
जाँच समिति ने ग्रामीण बेकिय के विस्तार के लिये जनेक सिफारिश को, जैसे प्रेषणा 
नी सुविधाओं का विस्दार तथा उन्हे सस्ता करना, नोटी तथा सिक्कों के विनिमय नै 
लिये अधिक अच्छी सुविधायें प्रयन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकिग की आधुनिक 
सुविधाओ के विस्तार में रुकावढ़ो को दूर करवा, ग्रामीण बचत ससज्जन सम्दन्धी 
ब्रामीण वित्त व्यवस्था को उन्नत करना तथा ग्राम्ेण साख का विस्तार एवं मडायारों 
कय विक्ञाम जादि। समिति ने सुज्ात्र दिया कि इंपीरियल बेंक आफ इंडिया (जा 
तथा * स॒ शेणी के राज्यो में रिडि्वं बेक का एकमात्र अमितर्ता बना रहता चाहिये 
ठ्या उसे राज्य कोष के कार्यों को सेनाल्‍ने के हेतु अनेद नये कर्वॉल्य खोलने के 
लिये प्रेरित करना चाहिये। उद्व समय से इनमें से अनेक सिफारिशों कार्वान्वित 
कर दो गई है! समिति तथा सम्मेलन की सिफारिशों सबसे अच्छी तरह ग्रामी 
बैक जाँच समिति द्वाय निर्घारित बेकिग विस्तार के पति ' तीन और ने पहुँच ' तथा 


रिज्ववे बेक तथा ग्रामीण साख पु्‌३ 


अनौपचारिक सम्मेलन में अनुप्रति प्राप्त ग्रामीण वित्त की “तीन ओर से पहुँच ' से 
संबधित रूप मे सक्षेप में दी जा सकती हे। समिति ने सिफारिश की थी कि- (१) 
सहकारी बेको हारा अपनी क्रियाओं के नयरों से परे ग्रामो में तथा वाणिज्य बैंकों 
द्वारा बडे नगरों से परे छोटे तगरों में अपनी क्रियाओं के विस्तार, (7) इपीरियछ 
बेक द्वारा अपनी शाखाओं के जाल के बेकिंग राज्य कोपों के परे गैर-वेकिंग राज्य 
कोषों दक विस्तार तथा (30) रिजर्व बेक छारा मुख्य राज्यों की राजधानियों में 
कार्यालयों की स्थापना के लिये समुचित परिस्थितियाँ उत्पन्न की जावे। अनौपचारिक 
सम्मेलन में, जिसका पहिले जिक्र किया जा चुका है, कृषि साख के सदर्भ में उनके 
उपायों पर विचार विनिमय हुआ तथा उन्हें स्वीकार कर लिया गया। इन का उद्देश्य 
था (]) रिजवे बेक को वर्तमान ढाँचे के अन्दर अधिक प्रभावपूर्ण प्रकार्य करने योग्य 
बनाता, (४) इस ढाँचे का उस हृद तक विस्तार करना जहाँ तक उसके बारे में 
तुरूत निश्चय हो सके तथा उसे पूरा किया जा सके, तथा (१7) सहकारी सस्थाओं 
की स्थापना के लिये एक समन्वयित ढाँचे का निर्माण करना, जिसके लिये ग्रामीण 
वित्त की एक विस्तृत एवं यथार्य आपरीक्षण की आवश्यकता समझी गईं। सामान्यतः 
कहने के लिये, इस क्षेत्र में रिजर्व बेक की क्रियाएं विधान द्वारा अल्प-कालीन कृषि 
साख तक सौमित थी; व्यवहार भे ये क्रियाएं उन राज्यों तक ही पुनः सीमित थी 
जिनमें प्रामिड के समाने त्रिकोण ढाँचा अपेक्षद. सुविकसित हो, जिसमे सर्वोच्च 
स्तर पर राज्य सहकारी बंक हो, मध्यम स्तर पर केन्द्रीय बेंक हो तथा जड में प्रारभिक 
समितियाँ हो। सम्मेलन ने महसूस किया कि विधाव तथा सघटत की सीमाओ के 
अदर भी विधि सम्बन्धी विस्तारपूर्ण बाते थी जिनमे सुधार हो सकता था तथा कृषि 
साख के स्वतत्न एवं अधिक प्रभावपूर्ण प्रवाह को निश्चित करने के लिये अन्य सुधार 
किये जा सकते थे । सिफारिशों के प्रथम समुदाय में सुधार एवं उन्नति के वे सुझाव 
शामिल थे जो वर्तमान ढॉचे के अन्दर हो सकते थे। द्वितीय श्रेणी में बंधातिक एवं 
ढॉँचे सम्बन्धी सीमाओं का जिक्र था; सम्मेलन ने वर्तमान विधान में सशोधन की 
सिफारिश की जिससे कुछ अन्य क्षेत्रों में, जेसे मध्य-कालीन कृषि साख तथा कुटीर 
एवं रूघु उद्योगों के छिये अल्प-कालीन साख मे, बंक की क्रियाओ की सीमा बढ़ाई 
जा सक्के। सम्मेलन ने उन राज्यो में जहाँ वह अपेक्षतः कम विकसित था तया जहाँ 
उसके पुनर्वास की आवश्यकता थी सहकारी साख के ढाँचे के पुनर्संघटन की सिफारिश 
की। सम्सेलन ने यह महसूस किया कि इस आधार पर वर्तमान ढाँच का विस्तार 
रिजव बेक को कृषि वित्त के क्षेत्र में उसकी क्रियाओं के लिये अधिक अवसर देया। 
बन्त में करे दर्दे के निर्माण की आरमिक किया के रूए के, सम्मेकन ने विश्षेपक्ों की 
छोटी सी समिति के अन्तर्गत एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण (#ी 
पतांढ ेप्राओों ऐटफ६ 5िएएए०ए) के आयोजन तथा कार्य करने को सिफारिश 
को। यह आपरीक्षण १९५१ के अस्त के लगभग प्रारभ किया गया, प्राथमिक कार्य 
१९५२ तक पूरा हुआ तथा रिपोर्ट का सिफारिशो से सबधित भाग दिसम्बर १९५४ में 


घ्ड रिश्र्द बेक 


वेश किया यया। इस रिपोर्ट में, जेसा कि पहिले जिक्र किया जा चुका हैं, बताया 
गया कि कृषि साख न पर्याप्त थी, न ठोक प्रकार की थी तथा उपयुक्त व्यक्ति के पास 
पहुँचने मे असफल रहती थी, तथा * सहकारिता असफल रही हैं परन्तु सहकारिता 
अवश्य ही सफल होनी चाहिये ”। इस समिति द्वारा निर्धारित भविष्य की नोति का 
आधार उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना था जिनमें सहकारी साख को सफलता 
प्राप्त करने का समुचित अवसर मिल सके । इस उद्देश्य के लिये उसने त्तीव जाधार- 
भूत पिद्धान्तो पर आधारित एक समग्र ढाँच की स्थापना की सिफारिश की। यह 
मल सिद्धान्त इस प्रकार थे :- सहकारी क्षेत्र के विभिन्न स्तरो पर सरकार से साझेदारी, 
साख तथा अन्य आधिक क्रियाओ, विशेषत विपणन एवं विधायन (7000७) 
के बीच समन्वय तथा पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित एव कुशल कर्मचारियों द्वारा प्रशासन 
जो भ्रामीण जनता की आवश्यकताओ के प्रति जागरुक हो। साख की समग्र योजना 
में रिद्ववें बैक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 


रिजर्ब बंक द्वारा प्रदत्त बेत्तिक सहायता 
रिज़र्व बैक द्वारा सहकारी सस्थाओं को आज कल दी जाने बाली साख सुविधाओं 


का सक्षैप में विवरण देना उचित होगा। इस सुविद्याओं में अनौपचारिक सम्मेलन 
तथा अखिल भारतीय ग्रामोण साख आपरीक्ष ण रिपोर्ट की अनेक सिफारिश शासिल है। 


अपने इन्कारपोरेशन विधान के अन्तगत बैक को कृपकों को सीधे साख देने वा 
अधिकार नहीं है, व्यापारियों तथा उत्पादको को सहायता केवल अनुसूचित बेको 
तथा वैत्तिक निगमो के द्वारा दी जाती हैँ, परन्तु सहकारिता आदोन्लन को निभाव 
राज्य सहकारी बेक के माध्यम से ही दिया जाता है। रिज़र्व बेक से प्राप्त वैत्तिक 
निभाव की सुविधाओं का प्रयोग करने से पूर्व यह आवश्यक हैं कि राज्य सहकारी 
बेक रिख़वे बेक के पास प्रति दित औसत शेष रोकड वनाये रखे जिसकी रकम्र उनके 
प्रा देयता के २ ११२ प्रत्तितत ठथा भारत में सावधि देयता के १ प्रतिशत से कम 
नही होनी चाहिये । राज्य सहकारी बंक इस उद्देघय के छिए निद्दिचत सूचना तालिका 
के रूप में समय-समय पर रिज्ञव॑ बेक के पास मेजते है तथा बेक द्वारा अपने वही-खातों 
के निरीक्षण के लिये भी सहमत हो गये है । 


जैसा अनुसूचित देको के सस्वन्ध में हूँ, राज्य सहकारी चैको को अग्रिम 
तथा पुतर्भजन के रूप में अल्प-कालीन ऋण देने का प्रावधान हैं। बैक, राज्य सह- 
कारी बेको को घारा १७(२) (क), (स) तथा (खख) के अन्तर्गत पुनभजत के 
रूप में निभाव (8९८०ऋागठवैद्का0), तथा घारया १७ (४) (ग) के 
अन्तगेत ग्राह्म विलो के आमुख अग्रिम तवा घारा १७ (४) (क) कै अन्तर्गत सरवारों 
तथा न्याराघारों (प7४४:०७) ऋणपतोों के आमुख (सथ केन्द्रीय भूमि बंधक 
बेको (पाते हएल४०९० ऐश) के डिबेन्चरो के जो सव्धित राज्य 


रिज्षद बेक तथा ग्रामोण साख ण्पु 


सरकारो द्वारा प्रत्याभूत हो ) अग्रिम प्रदान कर सकता है। धारा १७ (२) (को) में 
वास्तविक (07276) वाणिज्य अथवा व्यापारिक व्यवहार के फलस्वरूप 
बननेवाले रंक्‍कों तथा बिलों के, जिनकी अवधि ९० दिन के अन्दर हो, पुनर्भजन का 
प्रावधान है। धारा १७(२) (ख) में उन रुक्‍्को तथा बिलो के पुनर्भजन का प्राव- 
धान हूं जो ऋतुकालछीन कृषि क्रियाओं अथवा फसब्ये के विपणन के लिये छिखे गये हों 
तथा जिनकी अवधि १५ माह के अन्दर हो। परन्तु वास्तविक व्यवहार में इस 
घारा के अन्तर्गत मिति काटे (र९१४४००४७४) का समय सामान्यतः १२ महीने से 
अधिक नही होता। इस घारा के अन्तर्गत कृषि की मिल्ली जुली क्रियाएं 
तथा कृषि उत्पादको अथवा इन उत्पादकों के किसी सगठन द्वारा विपणन से पूर्व 
फसलों का विधायत (?70065»78) झामिल हँ। धारा १७(२) (खख) 

में उन रुक्‍क्ो तथा बिलों के पुनर्भजन का प्रावधान है जो १२ महीने के 
अन्दर परिपाक ()[७५७07७) होते हो तथा जो बेक द्वारा अनुमोदित रूघु 
उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन की अर्धेव्यवस्था के उद्देश्य से लिखे अथवा 
जारी किये गये हों, यदि उनके मूलधन तथा ब्याज की अदायगी राज्य सरकारों 
द्वारा पूर्णतः प्रत्याभूत हो। धारा १७(४) (घ), जिसमे माल के स्वत्वप्रलेखो 
के आमुख अग्रिम देने का प्रावधान हे, जैसा कि तीसरे परिच्छेद मे बताया जा 
चुका हूँ, देश में छाइसैन्स प्राप्त भडागारो की कमी के कारण अभी तक कार्यान्वित 
नही हो सकी । घारा १७(४) (ग) में ग्राह्म विनिमय बिलो तथा रुक्‍को के आमुख 
अग्रिम देने का प्रावधान हुँ। उन राज्यो मे जहा सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त 
विकास नही हुआ है, वेक, राज्य सहकारी बेकों को सबधित राज्य सरकारों से पूर्ण: 
प्रत्याभूत ग्राह्म] बिलो तथा रुक्‍क्रो के आमुख ऋण देता है। यद्यपि इस धारा के 
अन्तर्गत दिये गये अग्रिम को अदायमी मॉग पर होनी चाहिये, रिजर्व वेक अदायगी के 
अधिकार को छोडे बिना सामान्यत अप्रिम की निधि के १२ महीने के अन्दर इस 
अधिकार का प्रयोग नही करता। इस धारा के अन्तगंत राज्य सहकारी बंको को दी 

हुई अल्पकालीन साख सुविवायें वाणिज्य बेको के लिये विछ बाजार योजना के समान 

हूँ। अन्तर केवल यही है कि कृषि क्रियाओं में अधिक समय लगने के कारण 

इस क्षेत्र में युनः अर्थ-प्रवन्धन स्वमावत' वाणिज्य बेको की अपेक्षा लम्बी अवधि के 

लिये होता है । 

धारा १७ (४ क) मे राज्य सहकारी बेको की राप्ट्रीय कृषि साख (दीघेकालीन 

क्रियाओ) तथा राष्ट्रीय साख (स्थायौकरण) निधियों से मध्यकालीन ऋण देने 

तथा केन्रीय भूमि बधक बेको को राष्ट्रीय क्रषि साख (दीघैकालीन क्रियाओं) निधि 

से दीघेकालीन ऋण देने का प्रावधान है। कुद्ीर एवं लघु उद्योगो को अल्पकालीन 

वित्त तथा सहकारी बँको को माध्यमिक साख देने के प्रावधान अपेक्षत हाल ही में 

हुए हे। इस सम्बन्ध में यह भी बताना उचित होगा कि कृषि कार्यो के लिये रिजर्व 

बेक की साख जो राज्य सहकारी वेको द्वारा पहुँचाई जाती हूँ, सटकारी समितियों के 


५६ रिज़र्व बेक 


पजीयक से सिफारिश प्राप्त या (९) “श्रेणी” की सस्याओ* के अतिरिक्त 
कैवल 'क' (#.) तथा “ख” (8) श्रेणी की सहकारी सस्थाओ तक सीमित हैं। 
इसका कारण यह है कि एक्ट में यह्‌ आवश्यक है कि राज्य सहकारी बेक के अतिरिक्त 
कम से कमर एक दूसरा “ अच्छा ” हस्वाक्षर होना चाहिए दया उसे केवल यह सस्याएं 
ही दे सकती ह। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बेक आफ इडिया राज्य सरकारो को 
सहकारी सस्याओ की पूजी में योग देने के लिए दीघ॑कालीन ऋण देता हैं (धारा 
४६ (क) (२) (अ) ) निमाव प्रदान करने से सबधित विभिन्न प्रावधान इस परिच्छेद 
के अन्त में सारिणी रूप में दिए हुए है । 


बेक से अल्पकालीन निभाव प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है ,- प्रत्येक 
केन्द्रीय सहकारी वेक, अपने राज्य सहकारी बेक तथा सहकारी समितियों के पजीयक 
के द्वारा, रिज़र्व बेक से साख की सीमा निर्िचत करने के लिये श्रार्थता करता है। 


में) जहा केन्द्रीय सहकारी बेक स्वय निभाव प्राप्त करने की शक्ति नही रखते, राज्य 
सहकारी बेको को घारा १७ (४) (ग) के अन्तगगंत सवधित सरकारो द्वारा मूलधन 
वथा ब्याज के भुगतान की जमानत देने पर साख प्रदान की जाती है। बेक केवल 
इस प्रकार को जमानत द्वारा रक्षित ऊपरी सीमा को निर्धारित करता हैं। साधारण- 
तेया “क ” श्रेणी के केन्द्रीय बैंकों को उनकी अपनी निधियों (चुकती पूजी तथा 
प्रारक्षित निधि के योग) से तोत गुनी तथा विलक्षण परिस्थितियों में चार गुनी साख 
सीमा प्रदान की जाती है; “खत” श्रेणी के केन्द्रीय सहकारी बेको के लिये, यह सीमा 
उनकी अपनी निधियो से दो गुनी तथा विजक्षण स्थितियों में तींच गुनी होती है। “ग” 
श्रेणी के केन्द्रीय सहकारी बेक, पजीयक (857७7) की विशेष प्रिफारिश 
पर, अपनी निधियों से दो गुतो साख सीमा प्राप्त लय नम मककर सक्तेडे।...._ सकते हूँ। 


* समितियों का वर्यकरण अकेक्षक (4 प्रत07) को रिपोर्ट पर आधारित 
होता है। इस वर्गीकरण के ,पदड कृषि साख पर स्थिर सल्यहकार समिति 
(पिक्षाताह 26 ९8079 (0णात्ता७७) को सिफारिशों पर जिसका बाद 
में जिक्र है, रिज्रवं बेके आफ इडिया द्वारा सुझाए गए हे । 





रिज़र्व बेक तथा ग्रामीण साख ५७ 


बैक ने ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक मात्रा में तथा सस्ती दरों पर कृषि वित्त को उपलब्ध 
कराने का उत्तरदायित्व लिया है। रिजर्व बेक, राज्य सहकारी बेकों को कम दर 
पर, जो बेक दर से २ प्रतिशत कम है, अल्प तथा मध्यकालीन अग्रिम देता हैं, अर्थात्‌ 
मई १९५७ में बेक दर की ४ अब्रतिशत तक बुद्धि के बाद से अब राज्य सहकारी बेकों से 
२ प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाता हैं। यह दर दब ही छागू होती हैँ जब 
अल्पकालीन ऋण से सवधित वित्त का ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं अथवा फसलों के 
विपणन के लिये तथा मध्यकालीन अग्रिम का कृषि के लिये उपयोग होता है। अन्य 
आवश्यकताओं के लिये अग्निम, बेक दर पर दिये जाते है। यह छूट १९४२ से लागू 
हैँ जब बेक दर रे अतिशत थी तथा फमलो के विपणन से सवधित रियायती दर २ 
प्रतिशत थी (अर्थात्‌ बेक दर से १ ब्रतिशत कम थी) । १%४ में इस योजना को 
ऋतुकालीन कृषि क्रियाओं पर लागू करने के लिये विस्तृत किया गया। ९ ९४६ में 
छूट को १ प्रतिशत से बढा कर १ ११२ प्रतिशत कर दिया गया जिसके कारण रिया- 
यती दर कम होकर १ १२ प्रतिशत रह गई। सन्‌ १९५१ मे यद्यपि बैक दर बढ़ा 
कर ३ ११२ प्रतिशत कर दी गई, सियायती दर १ १३२ प्रतिशत पर ही स्थिर रहने 
दी गई (अर्थात्‌ बेक दर से २ प्रतिशत कम) । 


बैक द्वारा रियायती दर पर तिभाव देने के बावजूद भी, ग्रामीण ऋण लेनेवाले 
को ६ १४ से १२ प्रतिशत पर ऋण मिलता है। मद्रास जैसे राज्य में, जहाँ सहकारी 
आल्दोलन ने बहुत प्रगति की है, केन्द्रीय सहकारी बेक राज्य सहकारी बेक से २ १२ 
प्रतिशत पर रुपया छेते है तथा प्रारभिक समितियों को ४ १२ प्रतिशत पर 
उधार देते है तथा अन्त में कृषक के पास वह वित्त लगभग ६ ९४ प्रतिशत पर पहुँचता 
हूँ। बेक तथा राज्य सरकारे सहकारी साख के विस्तार तथा 
(ह३प्रणाशोंडकतणव) द्वारा कम. से कम ब्याज पर रुपये के प्रबन्ध करने का 
अ्यत्त कर रही है। इत साधनों के द्वारा वेकल्पिक (#0७7४8४००) साख की 
उपलब्धि ने सहकारी आन्दोलन की क्रियाओ के प्रत्यक्ष क्षेत्र की अपेक्षा कही अधिक 
विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र में ब्याज दर मे कमी करने मेँ सहायता की हैं। 


हाल के वर्षो में ऋतुकालीन इंपि ककियाओ तथा फसलो के विषणन के लिये 
रियायती दर पर अथे-प्रवन्धन के लिये राज्य सहकारी बैको को रिज्िवे बेक द्वारा दी 
जानेवाली अल्पकालीन साख की मात्रा तेजी से बढ़ी है, इन ऋणो में छमी हुई रकम 
जून १९५२ के अन्त में ६.४५ करोड रू. से बढ कर मार्च १९५८ के अन्त तक 
३० ,९३ करोड़ रु- हो गई। 

कृषि के छिये मध्य अवधि की साख की उपलब्धि अपेक्षत हाल ही की घटना है 
मध्य-अवधि के ऋणो के सम्बन्ध सें, १९५३ में किये गये रिजर्व बेक आफ इंडिया 
एवंट मे सशोधत द्वारा १५ माई से ५ वर्ष तक की अवधि वाले ऋणो के लिये अनुमति 


मिलो । इस सजोधन को कार्यात्वित करने के लिये रिजवे बेक आफ इंडिया ने फरवरी 


पट रिज़र्व बेक 


१९५५ में एक्ट की धारा १७ (४) (क) के अन्तंत्र ३ वर की अवधि के स्थिर ऋण 
देने प्रारभ किये। दंक, ऋण के २५ प्रतिशत भाग को ५ वर्ष की अवधि के लिये 
देने को तैयार हो गया हूँ। ब्याज की दर वेक दर से २'प्रतिशत कम रखी गई है, 
संबधी राज्य सरकारी की जमानते तथा ऋण लेनेवाले केन्द्रीय सहकारी वेको अथवा 
समितियों द्वारा लिखित रुक्‍्के इन अग्रिमों के लिए ऋणाधार है। इन उद्देश्यों में 
जिनके लिये मध्य अवधि के ऋण दिये जा सकते हैं - भूमि का कृष्पकरण, वन्ध बाधना 
तथा भूमि में अन्य सुधार, मवेशियों को खरीदारी, कृषि के लिये आवश्यक औज़ार 
तथा फछो की खरीदारी तथा खेत पर मकानो तथा मवेशियों के स्थान बनाता, शामिल 
हे। मा १९५८ के जत्त में राज्य सहकारी बेकों के पास मध्यकालीन ऋण से 
सवधित ३,६४१ करोड रु. थे। हाछ ही में यह निइ्चय किया गया है कि छोटे तथा 
मध्य स्थितिवाले कृपको को सहकारी शबकर मिलो के शेयर खरीदने के लिये रुपया 
उपलब्ध करने के लिये राज्य सहकारी बेको की सहायता की जाए। इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिये रिजव बैक राज्य सहकारी वंको को मध्यकालीन के 'अग्निम देया 
जिनकी अवधि कम से कम १ ५ माह तथा अधिक से अधिक ४ बर्ष होगी तथा यह 
अग्रिम वेक दर पर होगे। इन ऋणो के मूलधन तथा ब्याज की पूर्णत. अदायगी के 
लिये सबधित राज्य सरकारें गारन्टी देगी तथा ऋणाधार भी जन्य मध्यकालीन 
ऋणो के समान ही होगे। 


यहा रिज़वं बैक आफ इडिया (संशोधन) एक्ट १९५५ के प्रावधान के अनुमार 
रिज़व॑ वेक आफ इडिया द्वारा फरवरी १९५६ में राष्ट्रीय कृषि साख (दीघ॑कालीन 
क्रियाए) निधि में तथा जून १९५६ में राष्ट्रीय कृपि साख (स्थायीकरण) निधि की 
स्थापना का जिक्र करना ठीक होगा। यह स्थापना मध्य एवं दीघंकालीन कृषि 
साख की व्यवस्था से समधित अखिल भारतीय ग्रामीण साख आपरीक्षण की एक 
सिफारिण के आधार पर हुई। दीघंकालीन क्रिया निधि की स्थापना (?) राज्य 
सरकारों को अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये दीघंकालीन ऋण एवं 
अग्रिम देने के छिये जिससे वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी सास सस्थाओ की 


जिक किया जा जुका हूँ ) भध्यकालीन ऋण (१५ महीने तथः ५ वर्ष के बीच) देने 
के लिये, (ए॥) अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के छिये केन्द्रीय भूमि बंधक 
बेको को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये, तथा (१९) रिज्ववे बेक आफ इडिया द्वारा 
केन्द्रीय भूमि बधक बेको के डिबेन्दर खरीदने के लिये, हुई है। रिजर्व बेक आफ 
इडिया ने इस निधि में १० करोड रू. की प्रारभिक राशि जमा की, तथा जूच १९५६ से 
अगले पाच दर्पो मे उसका वापिक योग कमर से कम ५ करोड रुपया निश्चित किया गया 
है; बूत १९५८ के अन्त में इस निधि के शेष धन को रकम २५ करोड हू. थी। स्थायी- 
करण निधि का उपयोग केवल दाज्य सहकारी बेको को मध्यकालोन के ऋण तथा 
अग्रिम प्रदान करने के लिये किया जा सकता हैँ जिससे कि वे वर्षा की कमी, अकाल 


रिजर्व बेक तथा ग्रामीण साख 


तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियो के कारण आवद्यकता पडने पर अपनी अल्पकालछीन 
साल को मध्यकालीन की साख में परिवर्तित कर सके। इस लिधि में प्रति वर्ष 
रजवे बेक के योग की रकम जमा की जाएगी। जूत १९५६ से अगछे पाँच वर्षो 
में प्रति वर्ष यह रकम कम से कम है करोड रु होगी। जून १९५८ के अन्त में इस 
निधि में शेष धन की रकम रे करोड रु थी। 


जहा तक दौघेकालीन के वित्त का सम्बन्ध है, १९४८ में (रिज़वे बेक ने स्वीकार 
कर लिया कि केन्द्रीय भूमि बधक बैकों द्वारा जारी किये गये 'डिवे्चरो में, यदि उनके 
मूलघन तथा ब्याज के भुगतान के लिये सवधित राज्य सरकारे जमानत दे, बहू १० 
प्रतिशत तक योग देगा ॥ १९५५० में इस प्रकार के 'डिवैन्चरो में बेक के योग का 
भाग बढा कर २० प्रतिशत कर दिया गया। १९५३ में इस योजता में फिर प्रगति 
हुई जब बेक ने भूमि बंधक बेकी के डिवेन्चरो में सयुक्त योग की योजना स्वीकार 
कर ली। इस योजना के अनुसार योगदान जारी किये गये डिबेन्चरों का ४० प्रतिशत 
अथवा जनता-द्वारा अभिंदान में कमी के बराबर, इन दोनों में जो कम हो, होता था 
जिसमें आधा योग केन्द्रीय सरकार के बजाय (संबंधित राज्य सरकार से प्रबन्ध 
करके) तथा आधा बैक के नाम से होना था। इन सुविधाओं का उपयोग करनेवाले 
केद्वीय भूमि बधक बेकी ने उत्पादन के लिये, एक वर्ष के अन्दर केन्द्रीय सरकार तथा 
बेक के सयुक्त अभिदान की राशि के कम से कम आधे के बराबर तक, ऋण देना 
स्वीकार कर लिया । किन्तु सयुकत त्रय की योजना अप्रैल १९५६ से स्थगित कर 
दी गई क्योकि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दीघेकालीन कृषि साख के 
लिये कोई प्रावधान नही रखा है तथा (रिज़वे बेक जारी हुए डिवेन्चरो के २० प्रतिशत 
तक अभिदान देता है। यहाँ यह भी बताना ठीक होगा कि स्टेट बैक आफ इडिया ते 
सहकारी भूमि बधक बेको द्वारा जारी किये हुए डिबेन्चरों में अभिदान देने की नीति 
प्रारभ की है। रिजर्व बेक को केन्द्रीय भूमि बन्धक बेकी को अधिक से अधिक २० वर्ष 
की अवधि के लिये तथा राज्य सरकारो को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहकारी 
साख सस्थाओं की शेयर पूजी मे अभिदान देने के लिये ऋण तथा अग्निम देने का, 
अधिकार है । यहाँ सिजिवं बेक आफ इंडिया ढ्वारा घारा १७ (४ ) (क) के अन्तगंत 
भूमि बधक वेकों के डिवेन्चरो के आम राज्य सहकारी वैकी को अग्रिम देने की 
सुविधा का जिक्र करना भी ठीक होगा, इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूम में इन बन्धों का 
प्रवतेन होता है । 


सहकारी बेकों का निरीक्षण 


अधिक माज्रा में बेक्द्वारा दी गई आधिक सहायता के कारण तथा अनोपचारिक 
सम्मेलन की एक सिफारिश के अनुसार रिजवे बैंक ने स्वय ही सहकारी बैंको के निरी- 
क्षण की योजना स्वीकार की है, विशेषत उन वेको के निरीक्षण की जो उससे ऋण 


द्द् रिज़र्व बेक 


लेते हे। यह योजना दिसम्बर १९५२ में छागू की गई तथा इस प्रकार बनाई गई है 
कि वह निर्माणात्मक हो तथा सामान्यतः विभागीय अकेक्षण एव प्रशासनिक पर्यवेक्षण 
के लिये राज्य सरकारों के अन्तगंत सहकारी समितियों के पंजीयको हारा किये गये 
निरीक्षण की पूरक हो। बेक द्वारा निरीक्षण का लड्षय सहकारी साख के कला- 
विन्यास्त॒ तथा ज़ियाओ में सुधार के दिस्तृत उद्देश्य को पूरा करना है। इस योजना 
के चालू होने के समय से सभौ राज्य सहकारी बेको क्य निरीक्षण हो चुका हैं 
तथा उनमे से कुछ का एक से अधिक बार भी निरीक्षण हआ है। बेक का 
विचार हैं कि वह इस योजना को सहकारी साख के ढॉँचे के अन्य क्षेत्रो तक 
बिस्तृत करे। 


कृषि साथ के लिये स्थायी सलाहकार समिति 


बैंक द्वारा १९५१ में आयोजित अनौपचारिक सम्मेलन ने एक ओर सहकारी 
सस्थाओ के कार्यों से तथा दूसरी ओर रिजर्व बेक आफ इडिया की नीतियों तथा 
क्रियाओ में निकट रूप से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया था, तथा इसी 
सन्दर्भ में कृषि साख के लिए स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना की सिफारिश 


पुनर्संघटन को योजनाओं का निर्धारण 


हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि रिजर्व बेक मे राज्य सरकारो 
हारा सहकारी आन्दोछन के योजनावद्ध धुनसंघटन की योजनाओ के निर्धारण में 
सहायता देने के लिये १९५२-५४ में अपने प्राधिकारियों को विभिन्न राज्यों में क्रम 
रूप से जाने का प्रवन्ध किया हैं। सहकारी विकास के अपर्याप्त होने का पता इसी 
बात से चछ सकता था कि १९५ २-५३ तक केवल सात राज्य सहकारी बेको ने रिजर्व 
बक हारा दी जानेवाडी आधिक निभाव सबधी सुविधाओ का उपयोग क्यिय था। 


रिजर्वे बेक तथा ग्रामीण साख दर 


कुछ राज्यों में राज्य सहकारी बेक था ही नही, तथा कुछ अन्य राज्यों के शिखर बैको 
के पर्याप्त मात्रा में आथिक एवं प्रशासनिक युनर्सघटन की आवश्यकता थी जिससे 
कि वे रिजर्व बेक की सहायता प्राप्त करने के योग्य बव सके। इसके अतिरिक्त 
केद्दीय अथवा ज़िला बेको तथा स्वय प्रारंभिक साख समितियों के पुनर्संघटन की 
आवश्यकता थी। प्राधिकारियों के विभिन्न राज्यो में जाने का उद्देश्य सहकारी 
ढाँवे के पुन्ंघटन तथा उन राज्यो में जहाँ शिखर बेक नही ये उनकी स्थापता के 
डिये सुझाव देवा था। इन संयुक्त विचार-विमझों के फलस्वरूप जो कदम उठाये 
गये थे उनके उदाहरण कई राज्यों में राज्य सहकारी व को की स्थापना (जिनमें सौराष्ट्र, 
मध्यभारत, राजस्थान, त्रावणकोर-कोचोन, पेप्सू तथा हिमाचछ प्रदेश शामिल थे) 
तथा कुछ राज्यो जैसे पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मैसूर तथा पजाब में राज्य सहकारी 
बेकों का पुरर्संघटन था । समस्या चाहे शिखर वेक की स्थापना की थी अथवा वते- 
माने बेंको के पुनर्सघटन की, बंक ने प्रत्येक उपयुक्त मामले मे राज्यों को शेयर 
पूजी में योग देने की सलाह दी। साथ ही योजनाओ का निर्धारण राज्य सहकारी 
बे को की स्थापना अथवा पुनर्संघटन के साथ ही समाप्त नही हो गया, समस्त सहकारी 
प्रा ढाँचा ही उनके अन्तर्गत था, जिसमें केन्द्रीय वैत्तिक सस्थाओ का अभिनवीकरण 
तथा प्रारभिक साख समितियो की, जो आदोलन के आधार है, विस्तृत स्थापना 
के सुझाव शामिल थे । इन दिशाओ में प्रगति का अनुमान इस तथ्य से हो सकता 
हैँ कि ३१ मां, १९५८ तक १७ राज्य सहकारी वेको ने बेक द्वारा दी जानेवाली 
आधिक सहायता का उपयोग किया। नये केलद्रीय भूमि बधक बंको की स्थापना 
तथा वर्तेमान वेकों के पुनर्सघटन की योजनाएं भी निर्धारित की गई। उस 
समय से भूतपूव सौराप्ट्र तथा हैदराबाद राज्यो से लथा आस्थम, केरल, पजाब 
ठथा पश्चिमी बग्राल राज्यों में नये केद्रीय भूमि बधक बंकों को स्थापना हो 
चुकी हूं। 


सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


कई राज्यो में सहकारी आन्दोलन की तीब्े प्रगति में मुख्य बाधक सुयोग्य एवं 
प्रशिक्षित सहकारी कर्मचारियों की कमी रही हैं, तथा यह कमी स्वय प्रशिक्षण की 
अपर्याप्त सुविधाओं के फलस्वरूप थी । इसलिये अपनी विभिन्न प्रवर्तनात्मक एव विकास- 
नात्मक क्रियाओ के अन्तर्गत बेक सहकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण-सस्थाओं की 
स्थापना में सक्रिय भाग छे रहा हूँ) बँक ने १९५२ में बम्बई प्रान्त में सहकारी 
इन्स्टीट्यूट के सहयोग से सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय पूना में सहकारी कमें- 
चारियों के प्रशिक्षण के लिये एक अखिल भारतीय भशिक्षण केन्द्र का सगठन किया। 
इस केन्द्र में सहकारी विभाग तथा सहकारी संस्थाओ के उच्च तथा मध्यम श्रेणी के 
पदाधिकारियों को भ्रशिक्षण दिया जाता हूँ। यहा माध्यमिक कक्षा में कुछ प्राइवेट 
विद्याधियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। परन्तु यह अनुभव किया गया कि 


रिज़र्व बेक 








घर 
बंक द्वारा कृषि साख प्रदन का 
घारा उद्देश्य ऋण देने का प्रकार अवधि 

१७ (२) (क) वास्तविक बाणिज्य इस उद्देश्य से भारत जितकी अवधि तय 
एवं व्यापारिक पर लिखित तथा अथवा पुनर्ंजत को 
व्यवहार का अर्थ- भुगतान होनेवाले. तिथि से ९० दिव के 
प्रबन्ध विनिमय बिलो बव्दर समाप्त होती 

त्तथा रक्‍को का क्८य. हो। 
अथवा पुनर्भजन 

१७ (२) (ख)।. ऋतुकालीन कृषि इस उद्देश्य से भारत १५ माह , व्यवहार 
क्रियाओो दया में लिखिंत तथा में साख की अवधि 
फसलों के विपणन भुगतान होने वाले... १२ माह तक सीमित 
का (जिसमें विनिमय बिलो रहती है। 
मिश्चित कृधि तथा रुक्‍्को का क्रय 
ज़ियएए तथा विप- अथवा पुनर्भजन 
णन से पूर्व फसलो 
को विक्री योग्य 
बनाता भी शामिल 
है) अर्थ-प्रबन्ध 
करना हैँ । 

१७ (२) (खख) वबेकसे अनुमति प्राप्त इस उद्देश्य से भारत जिनकी अवधि हय॑ 
कुटीर एवं रूघु लिखित तथा अथवा पुनर्भंजन की 
उद्योगो की उत्पा- भुगतान होनेवाले.. तिथि से १२ माह के 
दन तथा विषणन  विनिमय_ बिलो अदर समाप्त होतीं 
की क्रिपाओ का तथारुषकोकाक्र.4 हो 
अर्थ-प्रवन्धन अथवा पुनभेजन । 

७ (४) (क) सामान्य बेकिंग ऋण तथा अग्रिम जिनकी अदायगी माँग 
व्यापार अथवा पर अथदा ९० दिन 
राज्य _ सहकारी की अवधि के अदर 
बैंको के नकद हो। 
साधनी में बृद्धि 
करना। 

ऋतुकालीन कृषि ऋण तथा अग्रिम शचद्यपि ऋण का भुर्ग- 

। क्रियाओं. तंथा तान माँग पर होता 
फंसलो के विपणन चाहिए, किन्तु साधा 

वा अरयबन्धत रुणतया देक हैरे 

माह से पूर्व माँग नही 


हि आम 


रिज्र्दे देंक तथा ग्रामीण साख 


संचातन करनेबाके प्रावधात 


ऋणाधार 


ब्याज की दर 


इ््३ 


टिप्पणी 





वाणिज्य अथवा व्यापारिक बिछू 
जित पर दो या उम्से अधिक 
उत्तम हस्ताक्षर हो जिनमें एक 
किसी अनुसूचित बेक अथवा 
राज्य सहकारी बेक का हो । 


कृषि पत्र जिन पर दो या उससे 
अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो 
जिनमे एक किसी अवुसूचित 
बदेक अथवा राज्य सहकारी बेक 
काहो। 


कुटीर एव लघु उद्योगों के मारत 
में भुगतान होनेवाले बिठ जिन 
पर दो था उससे अधिक उत्तम 
हस्ताक्षर हो जिनमें से एक 
किसी राज्य सहकारी बंक 
अयवा राज्य वित्त निमम का 
होना चाहिए यदि मूलबन तथा 
ध्याज के भुगतान की पूर्णतः 
जमानत सम्बन्धित राज्य 
सरकार ने की हो। 

कन्ध (80028) निधिया 
तथा ऋणपत्र (अचल-सपत्ति 
के अतिरिक्त) जिनमें विनि- 
योग करने का न्‍्यासघारी को 
अधिकार है । 


बेक दर 


बेक दर से २ प्रतिशत 
कम, अर्थात्‌ इस समय 


२ प्रतिशत । 


बेक दर से १ १/२ 
अतिशत कम । 


बैंक दर 


बंक दर से २ प्रतिशत 
कम | 


हाथ करघा उद्योग को इस 
उद्देस्य के लिये अनुमति प्राप्त 
हूँ 


इस धारा के लिये संबंधित 
राज्य सरकारों कौ जमानत 
प्राप्त भूमि बंधक बेको के 
डिबंन्चर सरकारी ऋणपत्रो 
के बराबर माने गये हूं । 


द््ड रिज्र्द देक 


देक द्वारा कृषि साख प्रदान वी 








घारा उद्देश्य ऋण देने का प्रकार अवधि 
१७ (४) (ग) वास्तविक वाणिज्य ऋण तथा अग्रिम जिनका भुगतात माँग 
एवं व्यापार के पर अथवा ९० दिन 
व्यवहार का अर्थ- को अवधि के अदर 
प्रबन्धन हो। 

ऋतुकालीव कृषि के यद्यपि ऋण को अवा- 
क्रियाओं तथा यगी' मॉग पर होती 
फसलो के विपणन चाहिये परल्तु साधा* 
का अर्थ-प्रबन्धन रणतया बैंक (२ 
माह से पूर्व माँग नही 

करता। 

बैक से अनुमति प्राप्त कर है 


कुटीर एवं लघु 
उद्योगों वी उत्पा- 
दन अथवा विपणन 
की क्रियाओ का 
अर्थ-प्रवन्धन 
१७ (४) (घ) वास्तविक वाणिज्य ऋणढथा अग्रिम. जिनका शुगतात माँग 
एवं व्यापार तथा/ पर अथवा ९० दिये 
अथवा क््पि की; अवधि के अदर 
क्रियाओं. तथा हो। 
फसलों के विषणब 
के व्यवहार का 
अर्थ-प्रबन्धन 
१७ (४ैक) धारा प्रत्यक्ष अथवा राज्य सरकारों को जिनकी अदायगी ऋण 
डध्क२(क) के अप्रत्यक्ष रूप में ऋण तथा अग्रिम देने की तिथि से २० 


अन्तगेत निशिचित सहकारी साख वर्ष के अन्दर हो । 
ससस्‍्थाओं की पूजी व्यवहार में, ये ऋण 
में शेयर लेने के १२ वबर्ष की अवध्धि 


ल्यि। तक सीमित है। 


रिजवे बैक तया ग्रामीण साथ ५ 


संबावतसलेबलेगपयान_____ नाग क्््य 7 करनेवाले प्रावधान 





ऋणाधार ड्याज की दर ड्प्पिणी 





सघटकों के झुवके जो राज्य रार-. बैक दर 
कारी बैक के माँग रुबकों से 


प्रमाणित हो । 
अर बैक दर से २ प्रतिशत उन राज्यों में जहा सहकारी 
क्रम आत्दोलन का पर्याप्त विकास 
नही हुआ हैं, ऋण राज्य 
सरकार की जमानत पर दिए 
जाते है । 
प्रघटकों के रक्‍्के जो राज्य सह- बैक दर में १ १/२ हाथ करपा उद्योग को इस 
कारी बेक के माँग रुक्‍कों से प्रतिशत कम । उद्देश्य के लिये अनुमति प्राप्त 
प्रमाणित हो यदि उनके मूलघन है। 


तथा ब्याज के भुगतान की 
पूर्णतः जमानत सबधित राज्य 
सरकार ने की हो ! 
किसी अनुसूचित अथवा राज्य बाणिज्य तथा व्यापा- ईस प्रकार का ऋण देना लाइ- 
सहकारी बक के रुक्‍के जो इस रिक व्यवहार सम्बन्ध तैन्स प्राप्त भडागारों की 
प्रकार के बैक को अतरित में बेक दर। क्र कमी के कारण प्रयोग में गही 
अभिहस्ताकित (85 8760) कालीन कृपि कार्यो आ सका हू 
अथवा बधक रखे गये स्वत्व- अथवा फसलो के विप- 
बलेश्ो से प्रमाणित हो । जन के लिये बेक दर से 
३ प्रतिश्चत कम । 
प्रथम २ वर्ष-कुछ तही वंश शाप्ट्रीय राख (दीघे- 
अगले हे वर्ष- रे १२% कालीन क्रियाएं निधि) से 
अगले ४ वर्ष - रे १ै/र ०८, दिए जाते हे 
अगले ३ बर्ष-३%७ 


विलक्षण क्रमा- ब्याज की दरो में परिवर्तन 
मामलोमें |नुसार किया जा सकता ६। 
श्श्वर्ष २०७ 
से ऊपर, | तथा 
तथा रैई १/२% 
बसे 
ऊपर 
अगले २ 
8 5 मन मे 


मदक्षष्ट कम दर राज्य सहकारी वेको के सम्बन्न कह्दी लागू होती है। हर 


६६ रिज़र्व बेक 


बैक हारा कृषि साख प्रदान वा 








घारा उद्देश्य ऋण देने का प्रकार अवधि 

४६ कर (ख).. कृषि कार्यों के लिये राज्य सहकारी बेको १५ माह तथा ५ बे 
जिनमें भूमि का काऋण के दरम्याव मी 
कृष्पकरण, बन्ध अवधि के लिये व्यव- 
बाघना तथा अन्य हार में ऋण ३ वर्ष 
सुधार, फल बाटि- की अवधि के ल्यि 
काओ तथा बागो प्रतिबंधित है कितु 
(20]879038005) २५ प्रतिशत ऋण, 
के लिये भूमि तैयार मदि इच्छा हो, तो 
करना, सिचाई के ५ बर्ष तक के लिये 
साधन, मवेशियों, दिये जा सकते है। 
औजारों,. कछो 
तथा यातायात के 
सामात का क्रय 
इत्यादि झामिल है, 
तथा अन्य ऐसे 
क्रपषि से सबधित 
कार्यो के लिये 
जिन्हे केन्द्रीय बोर्ड 
समय-समय पर, 
नियमन_ अथवा 
अन्य रीति से 
निश्चित करे | 

४६क २ (ग). केन्रीय भूमि बघक ऋण तथा अग्रिम २० वर्ष तक की 
बेकों को ऋण तथा निश्चित अवधि के 
अग्रिम देना लिये। 

४६कर (ध) . केद्धीय भूमि वधक डिवँन्चरों का क्रय 
वेको के डिवेन्चरी 
का क्रय 


१७ (४क) धारा राज्य सरकारी बेकोी ऋण तथा अग्निम १५ माह से ५ बैपे तक 
४६ (ख) के की सहायता जिससे 
अन्तर्गत निश्चित वे घारा १७ (२) 

तथा १७ (४) के 
अन्तगंत प्राप्त किये 
निभाव के बकाया 
का, जिसे बना- 
बृष्टि दुभिक्ष तथा 
अन्य भ्रकृति के 
कोपो के कारण 
अदा नही कर पाये, 
भग्रतान कर सके 








रिजर्व बेक तथा ग्रामीण साख चर 
कान इलेबलेप्रषषत __ न्‍फ् बऋा करनेवाले प्रावधान 

की न सन जानस 5 का 

ऋणाधार ब्याज की दरों टिप्पणी 
ब्त्येक के लिये निश्चित ऋषणा- क्रषि कार्यों के लिए बेक छोटे तथा मध्यम श्रेणी के 
घार ऋणो के लिए राज्य सर- दए जे २ प्रतिशत कृपको द्वारा सहकारी चीनी 
कारें की जमानत आवश्यक. कम; क्रृषि क्रियाओं मिलों में शेयर खरीदते को 
है। से सबधित कार्यो के. इसे विषय में अनुमति प्राप्त 

लिये बेक दर । हुँ) 


संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 
मूलधन तथा ब्याज के भुगतान 
की जमानत । 


कक 


राज्य सरकार की जमानत 


* विशिष्ट कम दर राज्य सहकारी बैंकों के सवत से 


इस उद्देष्य के लिये राष्ट्रीय 
कृषि साख (दीर्ष काछीय 
कोप से अभी तक 

ऋण नहीं छिया गया है 


ऋण राष्ट्रीय कृषि साक्ष 
(स्थायीक रण ) निधि से दिए 


जाते है । 


ही छागू होती हैं। 


च््ट रिजर्व बंक 


इन सुविधाओ द्रा प्रशिक्षण की आवश्यकत्ताओं को बहुत कम मात्रा मे पूर्ति होती 
थी। इसलिये सन्‌ १९५३ में विभिन्न श्लेणी के कर्मेचारियो के सहकारी प्रशिक्षण की 
योजना को विस्तृत करने के प्रश्न पर भारत सरकार से विचार विमश हुआ तथा 
उसी वर्ष नवम्बर के महीने में रिजवें वेक तथा भारत सरकार ने मिल कर सहकारी 
प्रशिक्षण की केन्द्रीय समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य उच्च, माध्यमिक तथा 
नीचे स्तर पर सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की मिश्रित योजना का निर्देशन 
तथा उसे कार्यान्वित करना था। रिज॒व्वे बेक का कृषि साख विभाग केन्द्रीय समिति 
के सचिवालय का कार्य करता हूँ । रिजर्व बंक ने उच्च तथा माध्यमिक श्रेणी के 
पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आर्थिक उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है। 


केन्द्रीय समिति द्वारा निर्देशित योजना के अनुमार उच्च सहकारी अधिकारियों 
का प्रशिक्षण अब भी सहकारी प्रश्चिक्षण महाविद्यालय पूना में होता है। यहाँ 
प्रति छ माह लगभग ४० अधिकारी प्रशिक्षण ग्रहण करने हे । मध्यम श्रेणी के 
कर्मचारियों का प्रशिक्षण पाच क्षेत्रीय केनद्रो में हो रहा है जिनमें पूना, मद्रास, राची, 
इंदौर तथा मेरठ झामिल है तथा जो २२० विद्यार्थियों को प्रति व प्रशिक्षण देते हे । 
इस दीर्घकालीन निश्चित पाठ्य क्षम के अतिरिक्त पाचो क्षेत्रीय केन्द्रो में सहकारी 
विपणन में अल्पकालीन विशेष पाठ्यक्ष्म चल रहे हैँ जिनका उद्देश्य विपणन के क्षेत्र 
में विकास के लिये भ्रशिक्षित कर्मेचारियो कौ आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। 
क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास में भूमि धघक वे किग में एक विद्येप पाठ्यक्रम 
का भी आयोजन किया गया हूँ। सामुदायिक विकास क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खडो मे प्रशिक्षित अधिकारियों की आवश्यक्ताओ की पूर्ति के किये केन्द्रीय 
समिति नें खाद्य एव कृषि मच्वालय तथा सामुदायिक विकास प्रशासन कौ प्रार्थेना पर 
आठ केन्द्रो में क्षेत्रीय स्तर के महकारी अधिकारियों के लिये एक पृथक पाठ्यक्रम 
आयोजित किया हूँ। इन केन्द्रों में प्रति वर्ष ७००-८०० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण 
कर सकते है। क्षेत्रीय स्तर के सहकारी अधिकारियों के ये आठ प्रशिक्षण केन्द्र 
हिमायत सागर (हैदराबाद के निकट), जिपुरी (आघर प्रदेश), भावनयर (बम्बई), 
कल्याती (परदिचमी बगाऊ ), घुरी (पंजाब ), फैजाबाद (उत्तरप्रदेश), सागर-तट-वर्ती- 
गोपालपुर (उडीसा) तथा कोटा (राजस्थान) हे। इन केद्धो का अयंग्रवन्ध 
भारत सरकार करती है । 


छोटी श्रेणी के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध, जिसका उत्तर- 
दायित्व राज्य सरकारो पर हैं, समिति की योजना के अन्तर्गत अछ्य अरूण राज्यो के 
आयार पर होता है तया देश भर में इस समय भी ४६ विद्याल्यो में कार्य हो रहा है। 
इन विद्यालयों का अधं-प्रवन्धन केन्द्रीय सरकार की निश्चित सहायता से सबधित 
राज्य सरकारो द्वारा होता है । 


(७) 
रिज़बे बेंक तथा ओद्योगिक वित्त 


औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में फसजदं बेक का बढ़ता हुआ योग भारतीय केन्द्रीय 
बैंकिंग का एक अन्य रक्षण है। एक ओर शीघ्रतर औद्योगीकरण की आवश्यकता 
तथा दूमरी ओर आतरिक पूजी बाजार में पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण 
औद्योगिक क्षेत्र की मध्य तथा दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
सस्थानात्मक ढाँचे को अपनाने तथा विस्तृत करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। 
अवधि साख को जुटाने के लिये विशेष संस्थाओं - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
तथा विभिन्न राज्य वित्त निगमों की स्थापना में बेंक ने क्रियाशील योग दिया है; 
बक ने इन संस्थाओं को उनकी पूजी का एक भाग तथा ऋण लेने की सुविधायें प्रदान 
की है तथा उन्हे, विशेषता राज्य वित्त निगमो को, उनके सगठन तथा कार्य क्रम मे 
ब्रहुत सहायता दी है। 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (तिवाएणाश गिगरशा९व एणग- 
(90790707॥) 


औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना १९४८ में हुई॥ उसका निश्चित उद्देश्य 
सार्वजनिक सीमित देयतावाछी कपनियों तथा सहकारी संस्थाओं के लिये मध्य तथा 
दीपेकालीन साख को सरलता पूर्वक उपलब्ध करना है, विशेषत. उन परिस्थितियों में 
जहाँ सामान्य बेकिंग निभाव अपर्याप्त हो अथवा बाजार में पूजी जारी करना 
संभव न हो। बेक ने निगम को वैत्तिक तथा सस्थानात्मर्क दोनो प्रकार की सहायता 
दी है। इस प्रकार निगम की ५ करोड़ रु. की चुकती पूजी में पाचवे भाग से अधिक 
बेक ने दी है; बैक ने निषम द्वाय जारी किए हुए बाड भी खरीदे है । निगम की 
वैत्तिक स्थिति को दूढ बनाने के लिये बैक ने तथा भारत सरकार ने भी पुर्नानर्माण 
एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बेक के सुझाव व लिगम में अपने शेयरों पर छाभाश ने 
हेना स्वीकार किया। यह छामाश उस समय के एक विद्येप प्रारक्षित निधि में 
जमा होते रहेगे जब तक इस प्रकार जना की गई राशि का योग ५० छाव है. से अधिक 
न हो जाए। इसके अतिरिक्त, १९५३ में रिजर्व वेंक आफ इंडिया एक्ट में हुए एक 
भ्शोधन के अन्तगंत बेक को अल्प तथा मध्यमकाछीन के ऋण तथा अप्निम निगम 


छ० रिज़र्व बेक 
को देने का अधिकार है। धारा १७ (४ ख) में निगम को ऋण तथा अग्रिम देने का 
प्रावघान हूँ । 

(अ) “जिनका भुगतान साँग पर अथवा निश्चित अवधि की समाप्ति पर, जो 
इस प्रकार के ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से ९० दिन से अधिक नही 
होनी चाहिये, होना हो तथा जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार 
के ऋणपत्रों के आमुख हो; अथवा 


(आ) “जिनका भुगतान निश्चित अवधि की समाप्ति पर, जो इस प्रकार के 
ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से १८ माह बाद से अधिक न हो, होता 
हो, दथा जो केन्द्रीय सरकार की किसी भी अवधि के ऋण पत्रों अथवा 
उक्त निगम द्वारा जारी किये तथा केनद्रीय सरकार से गारन्टी प्राप्त 
तथा उक्त ऋण अथवा अग्रिम की तिथि से १८ माह के अन्दर परिपाक, 
होनेवाले बाडो तथा डिबेचरों के आमुख हो, 


इस प्रावधान के साथ कि घारा खड (आग) के अन्तगेत दिये गये ऋण तथा अग्रिम 
की रकम कुछ मिलाकर किसी भी समय तीन करोड रुपये से अधिक न होगी ”। 


इस प्रकार, सरकारी ऋणपत्रो के आमुख चालू अत्पकालीन निभाव के लिये तो 
(जिसका भुगतान ९० दिन के अन्दर करना हो) एक्ट में अधिकतम सीमा निश्चित 
नही है, परन्तु मध्यमकालीन सहायता (जिसका मुगतान १८ माह के अदर करता 
हो) किसी भी दिन ३ करोड रु. से अधिक नही होनी चाहिये । 
निगम की शेयर पूजी में बेक का हिस्सा होने के कारण, बैक द्वारा नियुक्‍त्र किये 
दो व्यक्ति निगम के सचालको के बोर्ड में बेक का प्रतिनिधित्व करते है। उन्हे निगम 
की; केन्द्रीय समिति में कार्य करने का भी अवसर मिलता है। इसके अतिरिकत बैक ने 
अनेक महत्वपूर्ण नीति सबधी मामलों पर निगम को सलाह देकर उसकी सहायता 
की हैँ तथा कुछ बार निगम में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानो पर काम करने के लिये अपने 
प्रवन्ध-अधिकारियो की सेवाए उपलब्ध की है। इस प्रकार प्रथम घ्यवस्था निर्देशक 
(2895०१72 7)760:07) बैक का एक प्राधिकारी था तथा वर्तमान 
सामान्य व्यवस्थापक भी इसी प्रकार बेक का एक प्राधिकारी हैँ! दिगम की स्थापना 
के समय से मा १९५८ के अन्त तक बेक द्वारा अनुमोदित ऋण का योग ५७.४२ 
करोड़ रु. था जिसमें से ३२. ०३ करोड रु का वित्तरण हो चुका था, सन्‌ १९५७-५८ 
में वितरित ऋण की रक्तम ७.९३ करोड रु. थी। मार्च १ ९५८ के अन्त में ऋण 
तथा अग्रिम की चालू रकम २६ ३० करोड़ रू. थी जो निगम की कुछ परिसपत्ति की 
७७ प्रतिशत थी, जिससे कि नियम औद्योगिक विकास के लिये रुपये की बढती हुई 
माँग की पू्ति कर सके। केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में निगम 
को २२.२५ करोड रू. तक देना स्वीकार किया हैं; १९५६-५८, दो वर्षों में 
नियम ने १५ करोड़ रु. इस सुविधा के अन्तर्गत लिये। इसके अतिरिक्त औद्योगिक 


र्िये बेक सथा औद्योगिक वित्त छ१ 


वित्त विगम एक्ट, १९४८ में सशोधन किया गया है जिससे कि तिंगम अपनी पूजी 
तथा प्रारक्षित निधि के योग से दस गुनी रकम ऋण में ले सके जब कि अब तक यह 
सीमा पाँच गुती रकम तक थी। इस सीमा में निगम द्वारा सरकारी ऋणपत्रों के 
आमुख रिजर्व बेक से प्राप्त अल्प कालीनऋण की रकम तथा विदेशी मुद्रा में ऋण 


की रकम शामिल नहीं हे । 


राज्य वैत्तिक निगम (808९ प्रोपरक्मालंश 6077ण-थ०79) 


औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना से मध्यम तथा लघु उद्योगो की दीघंकालीन 
साख की आवदयकताएं पर्याप्त मात्रा में पूरी नही हुई। इसलिये १९५१ में राज्य 
वैत्तिक निगम एक्ट बना। यह योग्यता प्रदान करनेवाछा विधान था जिसमें राज्य 
परकारों द्वारा उनकी सीमा मे स्थित इस प्रकार के उद्योगो की अवधि-साख की आवश्य- 
कताओ की पूर्ति के लिये वैत्तिक नियमों की स्थापना का प्रावधात था। इक प्रकार 
के निगम तीन राज्यों -मद्रास, मैसूर तथा जम्गू तथा काइ्मीर को छोड़ कर सभी 
राज्यों के काय॑ कर रहे है। मद्रास में मद्रास औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड 
(80988 एुछतए४एंशे िए९४गाशा। 6णफुकण्ण0 6.) जिम्तकी 
स्थापना कंपनीज एक्ट के अन्त्गेत १९४५ में हुई थी, राज्य वैत्तिक तिगम के 
समान कार्य कर रहा है। 


बेक ने विभिन्न वैत्तिक निगमो की चुकती शेयर पूजी में १० से २० प्रतिशत तक 
योग दिया है; अब तक बैक का योग कुल मिला कर २ करोड रु हो गया है। रिजर्व 
बैक आफ इडिया एव्ट में बेक द्वारा राज्य वैत्तिक नियमों को भी ऋण देने का प्रावधात 
रखा गया है। एक्ट की धारा १७ (४) के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम के रूप में अल्प 
कालीन निभाव प्रदान करने के अतिरित, धारा १७ (२) (खख) के अन्तर्गत बेक 
को उन विनिमय बिलो तथा झुवकों के-जित पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर 
हो, (जिनमे से एक राज्य वैत्तिक निगम की हो) तथा जो बैक से अनुमति आष्त कुटीर 
एव रुघु उद्योगों की उत्पादन अथवा विपणन की क्रियाओ के अर्थे-प्वन्धन के लिये 
लिखे अथवा जारी किये गये हो तया १९ माह के अन्दर परिषाक (ऐर४४77०) 
होनेवाडे हो, यदि इन बिछों अथवा रक्‍्को के मूलधन ता ब्याज की अदायगी की 
सबंधित राज्य सरकार ने पूर्णतः गारन्टी दी ही- कं, विक्रय तथा पुनर्भजन का 
अधिकार है। तिगमो को बेकिंग की सुविधाये प्रदान की गई है तथा वे केवल बेक 
में ही नही, उसके अभिकर्ताओं के साथ भी खाते खोल सकते है । 


प्रत्मेक राज्य वैत्तिक नियम के सचालक बोर्ड में रिजवे बैक द्वारा निभुकतत किया 
एक व्यक्ति हैँ जो उसकी प्रबन्धक समिति में भी कार्य कर सकता है। व्यवस्था 
निर्देशको की नियक्ति के संबंध में राज्य वैंचिक निगम सात बेक की सलाह 
केते रहे हे तथा व्यवस्था निर्देशको के पद पर कास करने के छिये बेक द्वारा अपने 


छर रिजर्व बक 


प्राधिकारियों के भेजे जाने की भी मिसाले हे। इन निगपो से बेक के सबंध विशेषत. 
निकट है। उस परिनियत प्रावधान के अतिरिक्त जिसमे निर्देश हैं कि अपनी पूणी 
में दृषद्धि करने के उद्देब्म से निममी द्वारा बाडो अथदा डिबेचरो के जारी करने, अधवा 
राज्य वैत्तिक निगम एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने से पूर्व बैक की सलाह छेती आवश्यक 
हैँ, निगम सामान्यत नीति सवधित महत्वपूर्ण मामलो में, जैसे उनकी निधियों का 
निवेशीकरण, बेक की सलाह तथा सहायता लेते हे। राज्य वत्तिक निगम एक्ट में 
यह भी प्रावधान हैं कि राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक हैं कि नीति सबधित 
प्रश्नों पर निगमों को निर्देश देने के बारे मे वे बंक से परामझ कर छे। बेक तिग्रमो 
को उनके प्रकार्यों में समन्वय स्थापित करने में सहायता देता है। इस सम्बन्ध में 
बेक प्रति वर्ष राज्य वैत्तिक निगमों, भारतीय वित्त नियम तथा अन्य सबधित हितो के 
अतिनिधियो के सम्मेलन का आयोजन करता हैँ जिसमे सभी के हितों से सबधित 
विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर वाद विवाद ठथा आपसी विचार विमर्श हो सके। 
एक सम्मेलन में वाद विवाद के दौरान में निगमो ने अपने कार्यों तथा बही खातों के 
बैक द्वारा परिनिग्नत निरीक्षण के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया तथा यह स्वीकाए 
किया कि जब तक एव्ट में सच्योधत न हो जाय, इस प्रकार का निरीक्षण स्वय अपनी 
इच्छा से होना चाहिये । राज्य वैत्तिक नियम एबट में सशोधन हो गया है तथा अब 
बैक को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य वैत्तिक निगमो का निरीक्षण करने का 
अधिकार है। सरकार ने वापिक निरीक्षणों के लिये सामान्य अनुमति दे दी है तथा 
इन्हे बंक की क्रियाओ का नियमित अग बनाने का विचार है। 


ये निगम तथा भारतीय औद्योग्रिक वित्त निगम भी बैक को अपनी क्रियाओ से 
सवधित कुछ नियदकालिक विवरण देते हे । बेक को अपती वापिक रिपोर्ट त्था 
अकेक्षित खातो के विवरण देने के अतिरिक्त नियमों के लिये यह आवश्यक है कि 
औद्योगिक वित्त निगम प्रति वर्ष तथा राज्य वैत्तिक निगम वर्ष में चार बार, अथवा 
उतनी बार जिदनी कि बेक चाहे, अपने ऋण तथा निवेशों, गारदी ग्रहीत ऋण तथा 
हृप्मीदारी इकरारनामें ( प्रशतक्ा फेक्पप्8 &806०७7९७६ ) के वर्गीकरण का 
विवरण बंक् को दे । 


१९ राज्यो* में बैत्तिक नियमो के कार्य से यह विदित होता हैं कि उनसे अनुमति 
प्राप्त ऋण धीरे घीरे बढते जा रहे हे तथा वितरित रकमो का योग अनुमति प्राप्त 
ऋणों को रकम के आधे से अधिक है। २८ मार्च १९५८ को उनकी चुक्ती शेयरः 
पूजी १३ करोड रु ले अधिक थी। उसी तिथि को उनके द्वारा वितरित ऋणों की 
अप्राप्त रस्म ९ ३५ करोड रू थी। ,किन्‍्तु कुछ वैत्तिक निगमों द्वारा दिये गये 
अग्रिम अपेक्षत कम हैँ। इसका एक मुख्य कारण उन केन्द्रों में जहा उद्योग स्थित 
है, ऋण के वितरण तथा ऋणाघार प्राप्ति सुविधाओं का न होना है। दूसरी ओर 


+ सद्रास औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड सहित । 





रिजब बेंक तथा औद्योगिक बिच छ३ 


द्वितोय पंचवर्षीय योजना में रूघु उद्योगो को दिये गये महत्वपूर्ण स्थान तथा उनके 
अर्थे-प्रबन्धन के लिये अपर्याप्त सुविधाओं के कारण उतके हिये पर्याप्त साख सुविधायें 
रपलब्ध करने को समस्या को ठोस रीति से सुलझाना आवध्यक हो गया है। इस 
उद्देश्य से स्टेट बेक आफ इंडिया ने रिज़र्व वेक की अनुमति से एक मार्य-दर्शक मोजबा 
बनाई है जिसका उद्देश्य रूघु उद्योगे की वैत्तिक आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली 
विभिश्न सस्थाओ के कार्यों में वास्तविक समन्वय स्थापित करना है! यह आज्ञा की 
जाती है कि मार्य दर्शक योजना को कार्यात्वित करने मे प्राप्त अनुभव के आधार पर 
साख की समन्‍्दयपूर्ण उपलब्धि को एक सामान्य योजना जिसके अन्तगंत प्रत्येक सस्था 
को एक निश्चित प्रकायं मिला होगा, बताई जा सकेगी तथा रूघु उद्योगो की राल 
सुविधाओं में प्रत्यक्ष विस्तार सभव हो सकेगा । 


विभिन्न वैत्तिक निगमो के कार्यों के साथ बैक के तिकट सपक ने उतकी क्रियाओं 
में कुछ हद तक समत्वय स्थापित कराने में सहायता दी है । इस प्रकार एक प्रथा 
स्थापित हो गई हैं जिसके अनुषार भारतीय ओदोगिक वित्त निगम सामान्‍्यव. १० लाख 
के, से अधिक रकम बाले प्राथनापत्रों को लेता हें तथा राज्य वेत्तिक निगम उनके 
विधानों द्वारा निर्धारित मौमा के अन्दर तथा किसी भी दशा में केवल १० लाख रु 
तक की मांयो पर ही विचार करते हं। 


बेक तथा औद्योगिक दित्त 


इन निग्रमों तथा भारतीय औद्योयिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापता से 
हिसन्देह ही उद्योगों की वैत्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कुछ सद्गायता मिली है। 
किल्तु देश में औद्योगिक विकास की योजताओं की विशालता को घ्याव में रखते हुए 
औद्योगिक वित्त को उपलब्धि के सस्थावात्मक कछा विन्यास्त को दृढ़ करता होगा, 
विश्येषतः जहा तक भध्यकालीन वित्त का प्रशत हैं। इस सम्बन्ध में वाणिज्य बेको 
का योग, उनके उद्योग एवं वाणिज्य के साथ विस्तृत सपर्क तथा उनकी क्रियाओं के 
लोचदार होते के कारण, विशेष महत्व रखता है। 


भारतीय बेको द्वारा उद्योगों के मध्यकालीन, यदि दीबेक्ालीन त हो सके, 
भप-अदत्पन क्षे क्षेत्र मे क्रियाओं के विस्तार की समावना पर भारत में (जेसा 
अनेक अन्य देशो में भी हुआ है) बैंकिंग प्रणाली के उद्बद के दोरान की विभिन्न 
अवध्यओं में विचार हो चुका है। बीस वर्ष से अधिक हुए केन्द्रीय बेकिए जाच 
समिति ने इस प्रइव पर विस्तारपुर्वक विचार किया था तथा उसके सदस्यों 
के बहुमत ते भारतीय बेकों द्वारा उद्योगों के अद्वि-अर्थ-अवंधन के विरद्ध मत 
दिया था। हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये वित्त रामिति (00707/698 
पे कशक्रा6७ ई00 धा6 शितरद ७ 8९८००) ने बेको द्वारा मध्य तथा 
दीपेकालीत औद्योगिक अवे-प्रवन्ध में परोक्ष रूप से भाग लेने का सुझाव दिया। 


एड ईरिज़्व बंक 


अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि मिक्चन ने भी, जो १९५३ में इस देझ् में आया था 
इसी प्रकार की सिफारिश की । 


यद्यपि अदधि ऋण इस देश में अधिक प्रचलित नही है किन्तु यह बात निश्चित हैं 
कि अन्य देशों के बेको के समान ही भारतीय बेक भी अपने अग्रिम के बड़ें भाग को 
जीघक्य न भागने की प्रया (शिछ्ठत्े०७ ० 7णीण[ट्ठ 07७ 8 8प्रेडाएँशं 
एक रण धा््यीए 0ए&3०९३) का अनुसरण करते है। इस प्रकार वास्तव में, 
यंच्पि अप्रत्यक्ष रूप से ही भारतीय बेक कुछ सध्यकालीन साख उपठब्ध करते रहे हे, 
तथापि कुछ सशय से सह प्रथा अधिक विस्तुत हो गई है ॥ यह बात एक ओर तो उद्योगो 
के लिये मध्यकालीत साख के सभरण के सस्थानात्मक प्रबन्धो में कमी का प्रमाण है, 
तथा दूसरी ओर बेको के द्रव्यत्व की रक्षा के दृष्टिकोण से भी णीघ्र हल ढूढने की 
आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्पित करती हैं। मध्यम तथा रूघु औद्योगिक इका» 
इयो को वित्त प्राप्त करने में विशेष कठिनाई होती हैं। रूघु उद्योगो को प्राप्त आधिक 
सुविधाओं को विस्तृत करने के किये सरकार विश्येप श्रयत्न कर रही हूँ। औद्योगिक 
विकास को अत्यन्त आवश्यकता के कारण प्रकार्यो का कुछ हृद तक सम्मिश्रण अथवा 
वैकिण ढॉँचे को बहु उद्दे्योय बढोच्री अवष्यभावी प्रतीत होती हूँ तथा बर्तमाद भारतीय 
परिस्थितियों में सर्वोत्तम परिणाम प्रदान कर सकती है, यदि इस प्रणाली को बेकिंग 
प्रणाली के द्रव्यत्व की रक्षा करते हुए ठीक प्रकार कार्यान्वित किया जाय । 


किन्तु समस्या केवल द्व्यत्व तक ही सीमित नही है। बेको के साधनों को बढाते 
के उपायो पर विचार करना आवश्यक होगा तथा कम से कम भ्राररम्भ में बेको से यह 
आणा करना व्यर्थ होगा कि वे अपने स्दय के (ऋत्पकालीन) साधनों को इस कार्य के 
लिये प्रयोग करेगे। गँर-सरकारी क्षेत्र के अर्थ-प्रबन्धक के लिये समिति ने सुझाव 
दिया था कि बिल बाजार योजना की समाज सुविधाओ के द्वारा उचित सावधानी के 
साथ रिणवं बेक की सहायता का प्रबन्ध करके बेको के भध्यकालीन वित्त उपलब्ध 
करने के साधनों में वृद्धि करने के उपायो की खोज सभव हो सकती हैँ। वाणिज्य 
बंको के साधनों में योग देने का सिद्धान्त जिससे कि वे मध्यकालीन साख देने के योग्य 
बन सके, अब स्वीकार कर लिया गया है, यद्यपि जिस रूप में बेको को सहायता देने 
का निश्चय किया गया हूँ वह समिति के सोचे गये रूप से भिन्न है । 


उद्योगों के लिये पुनः वित्त प्रबन्ध करनेवाला निगम (ए७ग्रितक्ञा2९ 
(एण्फ्णब्रातंगा (007 गरावाआएए) 
उद्योगो के लिये पुन वित्त प्रबन्धन करनेवाले नियम निजी लिमिटेड की जो 


कपनीज एक्ट १९५६ के अन्तर्गत पंजीयत हुआ, ५ जून १९५८ को स्थापना हुई। 
उसकी प्रारम्भिक निर्गेमित पूजी* १२.५ करोड रु. थी जिसमें रिज्ववं बेक ने 





+ नियम को अधिकृत पूजी २५ करोड़ र- है । 


रेल बेक तथा औद्योगिक वित्त ५ 


(५ करोड़ रु.) स्टेट बेक आफ इंडिया ने (२.३० करोड रू ), जीवन बीमा निगम ने 
(२.५० करोड रूु.), तथा १४ बडे अनुसूचित बैंको ने (२ ७० करोड ₹ ) का योग 
दिया। १४ बड़े बेकों को भारत में उतकी जमा के आधार पर सर्धारित श्रेणियों के 
अनुसार शेयर दिये गये है, प्रति वेक का अलग अलग योग १० से १५ छाख ई तक है। 
भारत सरकार ने इस निगम के पास लगभग २६ करोड € की रकम रखती स्वीकार 
की हूँ. (४० बर्ष के व्याज देनेवाले ऋण के रूप में), यह रकम भआरत-सयुकत राज्य 
अमेरिका (0. 8. 4.) के समझौते के अनुसार दिये गये कृषि पदार्थों की वि्री से प्राप्त 
हुई है। निगम को उपलब्ध कुछ रे८ ५ करोड़ रु का उपयोग सदस्य बेकी द्वारा गैर- 
सरकारी क्षेत्र की छोटी इकाइयों को [दिये गये मध्यकालीन ऋण के आम व पुना ऋण 
देने की सुविधाओं की उपलब्धि के लिये किया जायगा ! यह आवश्यक है कि बेकी 
द्वारा दिया गया ऋण उत्पादन बढाने के लिये होता चाहिये, विशेषता उन उद्योगों 
पे जो द्वितीय पचवर्षीय योजना अथवा बाद में आनेवाली योजनाओं में शामिल हों । 
३८.५ करोड रु की कुछ राशि में मे प्रत्येक भाग लेनेवाले अनुसूचित बेक का 
अभ्याश (0४०४७) निर्धारित कर दिया गया हैं जिसके अन्दर वह बैक निगम को 
पुनः वित्त प्रबन्धन के लिये कुछ प्रकार के ऋण दे सकता है। ईर्न अम्यशों के आबदन 
के लिये, बैक उनके भारत में जमा के आकार के अनुसार चार श्रेणियों में विभकत कर 
दिये गये हे । अम्यंश की न्यूनतम सीमा ६ क्रोडस तथा अधिकतम सीमा रे करोडरु है। 
किन्तु स्टेट बैक आफ इंडिया को ५ करोड रु. को अम्यश मिला है। भत्येक बैक द्वारा 
उसके अम्यश के उपयोग के आधार पर हुए छ' माह बाद अम्यशो की पुतः जाच की 
जाएगी। निगम द्वारा पुनः वित्त प्रवन्धन के लिये प्राह्म होने के लिये ऋण हे से ७ वर्ष 
के लिये होने चाहिये। ऋण मध्य-्भाकार की औद्योगिक सस्‍्थाओं को दिये जाने 
चाहिये अर्थात्‌ उन्हे जिनकी चुकती पूजी तथा प्रारक्षण (कर देने के हेतु प्रारक्षण तथा 
साधारण ह्ास प्रारक्षणो के अतिरिक्त) २ १२ करोड रु से अधिक न हो। ऋण 
मध्यम-आकार की रकमो में दिये जाने चाहिये जिससे कि किसी एक ऋण लेनेवाले 
को अधिकतम ऋण ५० लाख रुपये से ऊपर न मिले । निगम को पुन- वित्त प्रबन्धन 
के लिये दिये गये ऋण पर ऋण देनेवाले बेक पूर्णतः साख की जोखिम उठाएंगे। 
सनिगम का प्रबन्ध सात सदस्यों वाले सचालकों के एक बोर्ड को सौपा गया है। 
रे बेक का प्रबन्थक उसका अध्यक्ष है, तथा चने सदस्य-रिजवे बेक का उप-प्रबधन, 
स्टेट बैंक आफ इंडिया का अध्य्दी जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष तथा निगम में 
भाग लेनेवाले बेको के तीन प्रतिनिधि है । बैक के औद्योगिक वित्त विभाग का मुख्य 
आधिकारी निगम का सामान्य व्यवस्थापक हूँ। 
यह आज्ञा की जाती है कि यह योजना चुने हुए अनुसूचित बेको द्वारा उद्योगों को 
औपचारिक अवधि ऋण देने के अवसर प्रदान करेगी तथा निगम बेकी को मिले अम्यद् 
की सीमा तक उनके द्वारा दिये गये ग्राह्ष ऋण के आमुख् दरव्यल्व प्रदान करने का 
प्रमुख साघन होगा । 


(८) 
विनिमय नियंत्रण 


रुपये का बाहरी मूल्य वनाये रखता बैक के प्रमुख केन्द्रीय बे किय प्रकार्यों में से है 
तथा इस कार्य के लिये बंक अपने पास राष्टू का अधिकाश विदेशी विनिमय प्रारक्षण 
रखता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य होने के नाते जो करतेंव्य पूरे करने हे 
उनमें एक थह भी है कि रुपये का मूल्य सोने के मूल्य मे सूचित किया जाय तथा वर्तमान 
दर निवल सोने के २.८८ ग्रेन प्रति रूपया अथवा ६२ ५० रु प्रति तोला है। कि 
दिन प्रति दिन के विनिमय प्रवन्धन के लिये यह्‌ आवद्यक हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
के अर्थ-प्रवस्ध के छिये मामान्यत प्रयोग में छाई जानेवाली किसी एक प्रमुख मुद्रा से 
सम्बन्ध स्थापित किया जाय । भारत के लगभग ७० प्रतिशत विदेशी सौदो का अरे 
प्रबन्धन स्टलिय में, छयगभग १० अ्रतिशत डालर में तथा शेष रुपयो में होता हूँ ॥ देश 
के अन्तर्राष्ट्रीय सौदो के अर्थ-प्रबन्ध के लिये स्टलिग पर अधिक निर्भर होने, यू-नै 
के साथ परम्परा प्राप्त दै्तिक सबघो तथा लन्‍्दन बाजार में वित्त की सुविधाओं की 
उपलब्धि के कारण रुपये का पौण्ड स्टलिंग से सबध बनाये रखना आवश्यक हो गया 
है। १९२७ में रुपये - स्टलिंग की विनिमय दर १ शिलिग ६ पेन्स श्रति रुपया 
निर्धारित की गई थी तथा यह दर अब तक कायम हूँ। 


बैक के विनिमय संबंधों कत्तंव्य 
बेक के विदेशी विनिमय सबधी कत्तंव्य रिजवं बैक आफ इडिया एक्ट की धारा ४० 
में दिये गये हे, वे इस प्रकार है - 


“ बेक कसी भी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा माय किये जाने पर बम्बई, कलकत्ता, 
दिल्‍ली अथवा मद्रास, अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य झा 
में केन्द्रीय सरकार की सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा समय-समय पर निर्घा- 
रित विनिमय दर तथा दात्तों पर, जहाँ तक विनिमय दर का प्रइन है अपने अतः 
रष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रति कत्तंव्यो को ध्यान में रखते हुए, क्रय विक्रय करेगा । 


यह भी प्रावधान है कि किसी ध्यक्ति को दो छाख रुपये से कम के मूल्यकी 
विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय करने की माँग करने का अधिकार नहीं होगा। 


विनिमय नियंत्रण छछ 


व्याख्या -इस धारा के अनुसार * ब्राधिकृत व्यक्ति वह व्यवित है. जिसे 
१९४७ के विदेशी विनिमय नियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत अपनी माँग संबंधी 
विदेशी मुद्दा क्रम विक्रम करने का अधिकार प्राप्त है । 
बैक तत्स्थान (9000) तथा बायदे पर (एछष्रथ्यत) (६ माह को अवधि 
हक) स्टलिय उत अनुसूचित बैंकों से जिन्हे विदेशी मुद्रा में देन छेन करने का अर्ि- 
कार प्राप्त होता है, $ शिलिंग ६ पेल्स की दर पर खरीदता है। बेक स्टलिंग की 
तत्स्थाव बिक्री १ शिलिंग ५-६३ ।६४ पेन्स की दर पर करता है, वायदे के स्ट्लिग 
दर शा६४ पेन्स प्रति रूपया कम होती हूँ । बेक द्वारा स्टडिंग की तत्स्थान क्रय विक्रय 
की दरों के बीच कम अन्तर तथा बहुत कम दर पर वायदे के सौदे के प्रबन्ध द्वाप 
अधिकार प्राप्त व्यापारियों को रुपये को स्टलिय में बदलने तथा स्टलिंग को रपये में 
बदलने का अति सरल कला-विन्यास प्राप्त है, वे उत्तम (५७७) दरो पर स्टलिंग 
की क्रय विक्रय सम्बन्धी जतता की आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकते है, तथा इस 
प्रकार रुपये के बाहरी मूल्य की दिन प्रति दिन की स्थिरता वनी रहती हैं। अनुसूचित 
बेको की, जनता के साथ सौदों के लिये स्टलिंग की क्रय विक्रय की वरे भी विनिमय बेको 
की समिति, र्घ़िवे बेक को सम्मति से इन दरी के अनुसार निश्चित करती है । 


स्टिंग क्षेत्र में प्रबन्ध 


पौंड स्टिंग के अतिरिक्त अन्य मुद्राओ में देश के विदेशी सौदों के केवल एक 
छोटे से भाग का वित्त प्रबन्धन होता है। विभिन्न केन्द्रीय वेको द्वार लगभग रामा। 
(९४४५५) स्तर पर किये गये वोषण के कारण स्टरलिंग क्षेत्र में इन मुद्राओं की 
अप्रतिबधित परिवर्ततशीलता (0णारथांगगी।ए ) बनी रहती हैं तथा इस क्के 
द्वारा भारत के अधिकार प्राप्त व्यापारी उन बैको से लन्दन में अथवा सबधित स्टलिय 
क्षेत्र में उत्तम दरो पर आवरण ((०एछ) ब्राप्त कर लेते है। जहां तक स्ठ्ल्ि 
क्षेत्र के बाहर की मुद्राओं की विनिमय दरो का भ्रदन हैं, वे सामान्‍्यत ठन्‍्दन की दरी 
द्वारा निर्धारित होती है; अधिकार प्राप्त व्यापादी अपनी गर-स्टलिय चालू आवश्य- 
कताओ तथा अग्रिम विनिमय को लद॒त विनिमय बाजार अथवा जिस मोद्विक क्षेत्र के 
चलन का वे क्रय अथवा विक्रय करना चाहते है, वहा के बेको द्वारा प्राप्त कर लेते है । 
भारत के बैक अपनी स्वय की दरों की घोषणा करने के लिये स्वतत नही हैं किन्तु वे 
स्वाभाविवा रूप में विदेशी केन्द्रो की दरो के वरावर ही रहती है। 


भारत ' स्टलिग क्षेत्र ' के नाम मे सवोधित देशों के समूह का एक सदस्य है, इस 
"समूह का केद्धीय देश यूवाइटेड किंगडम है। इस “ममूह' के गुस्य लक्षक जो 
लम्दी अवधि में विकसित हुए है, इस अकार हैं (अ) सदस्य देशो के मौदिक प्रारक्षण 
के बड़े भाग को स्टिंग में रखा जाता, (आ) तत्ल्थान तथा चायदे की क्रियाओ द्वारा 


जलिजी मुद्रा की स्टिंग के साथ विनिमय ममानता बचाये रखता, (६) स्टरलिग क्षेत्र से 


छ्ट रिज्र्दे बेंक 


बाहर के देशो की मुद्राओं, विशेषत. सयुक्त राष्ट्र अमेरिका (7.9. .) तथा कताडा के 
डालरों का सचय किया जाना! युद्ध से पूर्व रिजवव वेक आफ इंडिया के स्टलिग जो देश 
के मुख्य प्रारक्षण थे, दितीय युद्ध के वर्षो में प्रपप्त स्तर की अपेक्षा बहुत कम थे। जूत 
१९४५ से पिछले ५ वर्षो में रिजर्व बेक॑ आफ इडिया की परिसंपत्ति १५२ करोड रू 
से बढ कर १,४४२ करोड रु. हो गई। इस बढोती का कारण भारत द्वारा सामान 
सथा सेवाओ के रूप में भिन्न देशो के युद्ध प्रयत्नो में थोग देने के कारण अदायगी शोष 
में बचत थी। विभाजन तथा यू. के के साथ हुए अनेक समझौतो के परिणाम स्वरूप, 
जिनके अन्तर्गत सुरक्षा के सामान की खरीदारी, पेन्शन की विद्तो तथा अदायगी 
शोष की कमी को पूरा करने के लिये स्टछिंग को निकालने के कारण, बेक की विदेशी 
' धरिसपत्ति बाद के वर्षों में बहुत कम हो गई तथा मा १९५८ के अन्त में वे २६७ 
करोड़ ए. थी तथा इसके अतिरिक्त सोने के प्रारक्षण ११८ करोई रु. के मूल्य के थे। 


स्टिग क्षेत्र के कछाविन्यास के अन्तर्गत यू. के के अतिरिक्त अन्य देझ्ों की 
विनिमय निधिया स्टलिय के रूप में जमा होती हे तथा ऐसी रीति बन गई है कि 
उनके अधिकाश विदेशी व्यापार का वित्त प्रबन्धन स्टलिग में होता है। स्टलिग 
क्षेत्र से बाहर की बची हुई मुद्राए सदस्य देशो के व्यापारी बेको द्वारा उनके इस्तेमाल 
के लिये तथा/कथवा राष्ट्रीय मुद्रा-अधिकारियो को पुनः बेचने के लिये स्टरलिंग के 
बदले मे छन्दन को बेच दी जाती हे। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व भी स्टलिंग 
प्रारक्षण के बनाये रखने के कारण दास्तव में लन्दन में स्टलिंग क्षेत्र से बाहर की मुद्राए 
जमा हो जाती थी, परन्तु युद्ध काल में तथा युद्ध के पश्चात्‌ के वर्षो में स्थापित किये 
अबन्धों से एक महत्वपूर्ण दिद्या में परिवर्तन हुआ। युद्ध से पूर्व सदस्य देशों को यू के. 
से स्टलिं क्षेत्र से बाहर की मुद्रायें खरीदने की पूर्ण स्वतत्॒ता थी। परन्तु युद्ध के 
वित्त प्रबन्धन के लिये स्टलिग क्षेत्र से बाहर की मुद्राओ को बचाने की आवश्यकता 
तथा युद्ध के परचात््‌ स्टलिण क्षेत्र से बाहर के देशो के साथ सौदो के लिये मुद्रा की 
आवश्यकता की पूर्ति करने में स्टलिगण क्षेत्र की कठिनाइयो के कारण स्टलिग-्क्षेत्र से 
बाहर की मुद्राओ, विशेषत सयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका (0. 8, 4.) के डाढरी का खर्च 
काफी हाथ रोक कर करने की आवश्यकता पडी। यद्यपि इसके परिणाम स्वरूप 
डालर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के माल को आयात करने क्री नीतियो में भेदभाव होता 
है तथापि इस भेदभाव की मात्रा अछय अरूग सदस्य देशो में अछूग अछग होती हूँ 
तथा प्रत्येक सदस्य देझ द्वारा स्वतञतापूर्वक निर्धारित होती हूँ । 


विनिसय नियंत्रण-उद्देश्य 

मुद्रा के बाहरी मूल्य का सघारण (शेश्य।९8&70७) मुख्यत, उचित 
मौद्विक तथा राजकोपीय नीतियो (75९० 70]068) द्वारा होता है, परन्तु 
युद्ध वचा युद्ध के पच्चात्‌ के वर्षों में असाधारण परिस्थितियो के बगरुण अनेक देशो ने, 
जिनमें भारत भी शामिल है, अपने निवासियों वी विदेशी विनिमय वी माग तथा उनके 


विनिमय नियंत्रण छ९ 


द्वारा अजित विदेशी विनिमय के व्यय पर प्रत्यक्ष नियत्रण करना आवश्यक समझा। 
आरीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में, जब कि आधिक योजनाएँ क्रम हुवे से कार्योन्वित 
हो रहो है, इस प्रकार के प्रत्यक्ष नियत्रण का विद्येप महत्व है। भारत मे यह नियमन, 
व्यापार (आयात तथा निर्यात) जियंत्रण तथा विनिमय नियत्रण ढारा होता है । 


बैक द्वारा संचालित विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत आयात निर्यात का प्रत्यक्ष 
नियमन नहीं होता। यह उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग के 
मत्रालय (आफ) का है। किन्तु बेक आयात के लिये भुगतान की 
रोतियों तथा विर्यात द्वारा प्राप्त मुद्रा को देश में छाने पर पर्यवेक्षण रखता है । अदृश्य 
कहे जाने वाले सौदो से संबंधित नियमो का प्रबन्ध बैक करता हैं। 

भारत में विनिमय नियत्रण द्वितीय विद्व युद्ध के आरंभ से रहा है। उस समय 
यह भारत रक्षा वियमो के वेत्तिक अ्वधानों के अन्तगंत प्राप्त असाधारण अधिकारों 
के आधार पर लागू किया गया था। युर्द के अतिम यर्षों तथा युद्ध पश्चात्‌ के वर्षो मे, 
भारत के अदायगी शेष में अधिक मात्रा में घाटा रहा है। यह महमूस किया गया कि 
भुगतानो पर नियत्रण सदा आवश्यक रहेगा, यद्यपि उसकी मात्रा में समय-समय पर 
परिषतेन हो सकता है. । इसलिये तियत्रण को स्थायी बताने का निश्चय किया गया 
तथा विदेशी विनिमय नियमन एक्ट, १९४७ बनाया गया। इसे एक्ट का सचालनत 
बेक, उसकी सहमति से सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार क जा है। 
युद्ध काछीन नियत्रण स्टलिंग क्षेत्र से बाहर के देशो के साथ सौदों तक ही सीमित था। 
स्टलिंग पावनों (7क070088) के बड़ी मात्रा मे जमा हो जाने के कारण स्टलिंग 
क्षेत्र में सौदो के लिये पूर्ण स्वतश्न॒ता संभव थी। ९४७ के मध्य में यू. के. तथा भारत 
के बीच आधिक समझौते के अन्दर्गंत स्टिंग पावनों के बड़े भाग पर रोक लगा देने के 
निश्चय के पश्चात्‌, उपलब्ध विदेशी विनिमय की बचत के उद्देश्य से स्टलिग क्षेत्र के 
देशों (पाकिस्तान के अतिरिक्त) तक नियत्रण का विस्तार करना आवश्यक हो गया। 
३७ फरवरी १९५१ से ही विनिमय नियत्रण पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान पर भी 
छागू हो गया, पाकिस्तानी रुपया हर दृष्टि से लका अथवा बर्मा के सुपयें के समान 
विदेशी मुद्रा समझा जाने लगा | योजना द्वारा प्रेरणा मिलने के फलस्वरूप बढती 
हुई भायात् तथा उसके भुगतान के लिये विदेशी मुद्रा के अपर्वात्त अ्जेन के दृष्टिकोण 
से विदेशी मुद्रा का विवेकपूर्ण विवरण (ए७४0०0) आवश्यक हो गया है जिससे कि 
प्रतिस्पर्धी आयात मागो के बीच उसे इस अकार वितरित किया जा सके जिससे राप्द् 
को अधिकतम लाभ पहुँचे । 


अधिकार प्राप्त व्यापारी 


.._ विदेशी विनिमय नियमन एक्ट के अस्तगत भाष्त अधिकारो को प्रयोग में लाकर 
बेक ने कुछ वाणिज्य बेको को विदेशी विनिमय में व्यापा करने का छाइसैन्स दिया 
है। इन लाइसैन्स प्राप्त बेको में, जिन्हे विदेशी विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी 


<० रिजर्व बेक 


कहा जाता है, दें बेक जो द्वितीय युद्ध के प्रारभ से पूर्व विविमय व्यापार कर रहे ये 
तथा कुछ अन्य बैक जिन्हे उस तिथि के वाद विदेशी विनिमय में ब्यापार करने वा 
छाइसैन्म दिया गया, झ्ामिल हूं। इन लाइसैन्स प्राप्त बेको में से कुछ को केवल 
स्टलिण क्षेत्र की मुद्राओं में व्यापार करने का अधिकार मिल हुआ हूँ परन्तु अधिकाश 
को बेंक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सद विदेश्ची मुद्दाओ में व्यापार करते का 
अधिकार प्राप्त है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, लाइसैन्स श्राप्त व्यापारी 
तत्स्थान एवं वायदे के सौंदों का आवरण स्थानीय वाजार भाव पर, लदन विनिमय 
बाजार में अथवा सवधित मुद्रा के देझ के बेकों द्वारा कर सकते हे तथा गह तत्स्यान 
आव बेक आफ इस्लेड को क्रय तथा वित्रय की सरकारी (0#027) दरो के 
बीच घट बढ़ सकते हे क्योकि भारत स्टिंग क्षेत्र का सदस्य है, इसलिये अधिकार 
प्राप्त व्यापारियों द्वारा प्राप्त की गई समस्त अधिक विदेशी मुद्रा छन्दत बाजार में 
स्टलिग के आमुख बेच दी जाती हैं, तथा इसके फलस्वरूप मिलनेवाली मुद्रा बेक को 
स्टलिंग की बिक्री द्वारा इस देश को वापस कर दी जाती है। 


विदेशी विनिमय में प्रेषण 


विदेशों को किये जाते वाले भुगताब निम्नलिखित श्रेणियों में विभवत किये जा 
सकते है - 

आपात के लिये भुगतान - विदेशों विनिमय के अधिकार प्राप्त व्यापारी मात 
पन्न (,60# 0७78 0 (९०४) दे सकते है अथवा यदि माल को आयात लाइसंन्स 
की सप्रमाण विनिमय नियत्रण प्रति का अथवा खुले सामान्य लाइसेन्स का आवरण 
प्राप्त हो तो भारत के आयात के बदले धन का विदेश को प्रेपण कर सकते है । उत्पादर्क 
माल ((७.07:0 5००08) को आयात के अतिरिक्त, जब विदेशी उत्पादको के 
पास धन जमा करता आवश्यक होता हूँ, धन के पेशगी प्रेषणा की आज्ञा साधारणतया 
नही मिलती 


गैर-सरकारी प्रेषणा- भारत के अतिरिवत स्टलिण क्षेत्र के कसी अन्य देश के 
लोग जो अस्थायी (3०९४70०:७7/५ ) निवासी हो परल्तु भारत के अध्युपित ( (900)- 
श९6) न हो, अपनी चालू आय में से अपने परिवारों के पालन के लिये, बीमे की 
किज्त का भुगतान करने इत्यादि के लिये स्टलिंग क्षेत्र की दिसी मुद्रा में निश्चित 
अधिकतम रकम तक प्रेषणा कर सकते है, तथा अधिकार त्राप्त व्यापारी रिज़र्व बेक 





+ दाकिस्ताल के अतिरिक्त किसी अन्य देश को प्रेषणा किए गए घव का कुछ 
मोग प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति के लिये १५० पौंड से अधिक नही होना चाहिये । भारत 
में रहनेवाले प्रकिस्तानी अधिवासियो को, दया भारतीय अधिदासियों को जिनके 
पाकिस्ताव में आश्रित है, उनके पालन के ल्यि ५० रू श्रति माह तक रुपया भेजने का 
अधिकार हैँ । 


विनिमय नियंत्रण ८१ 


से पूछे बिता इस भकार का ब्रेषणा कर सकते है। विदेशियों को भी, जो भारत क्के 
अस्थायी निवासी हो, उनके परिवारों के पालन इत्यादि के लिये इसी प्रकार की उचित 
ब्रेषणा सुविधाये मिल जाती है । 


यात्रा व्यप -व्यापारिक यात्रा, विदेशों में शिक्षा वथा डावटरी चिर्कित्सा के 
लिये निश्चित मात्रा में उचित विनिमय सुविधाये प्रदान की जाती है । 


अन्य उद्देश्य - भारत के बाहर किसी अन्य देश में रहनेवाले उपकारयाही स्वामियों 
(छऐल्ञानीएेक्रए 0पक्ला08) को भाड़े, लाभ, लाभाश तथा ब्याज का प्रेषण 
स्तत्रतापूवेक किया जा सकती है। चाहूभ्रकृति के अन्य सब प्रेषणों की भी आज्ञा है। 


पूंजो प्रेषणा - स्टरलिं क्षेत्र के छोगो को, जो अस्थायी लिवासी है, परन्तु भारत मे 
अध्युषित (9०7ंणो०१) नही है; पद-परित्याग के समय स्टलिंग श्षोत्र के 
किसी भी देश को अपनी समस्त सम्पत्ति को भेजने का अधिकार है। अल्य विदेशियों 
को, जो भारत में रहते है, परन्तु अध्युपित नही है, अपने पद-परित्याग के समय 
स्थावान्तरित हो सकतेवाली अपनी समस्त चालू 'परिसपत्ति को अपने देश को स्थाता- 
स्तरित करने का अधिकार हैं। आरतीय देशवासी ( काका ४0098) 
तथा अध्युपित (७8078 0भो०्ते) भार के बाहर किसी भी देश मे 
प्रवास करते समय एक निश्चित मात्रा में अपनी परिसंपत्ति का प्रेषणा 
कर सकते है । 


भारत को पूंजी की प्रेषणा 

आरत में पूजी वितियोग करने तथा उसके वापस ज्ेजने के पार्येता पत्रों पर 
बैक को पूर्व-अनुमति की आवश्यकता होती है। स्टलिंग क्षेत्र तथा स्कैल्डनेवियन 
देशों में रहनेवालो को वापस भेजने (8७४४घ४४००) की सुविधाये स्वतश्नता 
पूरक प्रदान की जाती हैं अन्य देशों के निवासियों को वापर जेजने की सुविधायें 
केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं में १ जनवरी १५५४ के पश्चात्‌ 
किये निवेशो के सम्बत्ध में मिलती है। 


सोना चांदी 

खिनिसय-नियत्रण के अन्तगत बेक से लाइसैन्स प्राप्त किये बिना सोने तथा चादी 
के भारत में आयात तथा सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध है। वर्तमान सम बेक 
सोने को निर्यात अथवा सोने चांदी की आयात के लिये लाइसैन्स नहीं देता, सिवाय 
किब्बत में चालू चादी के मिक्‍्को के आयात के जिन्‍हे रे मई, १९५६ से भारत-तिब्व 
व्यापार को सुविधा देने के उद्देश्य से स्वतञ्नताएूवेक लाइसैन्स दिया गया हैं। चांदी की 
लयोत के लिये निर्यात व्यापार नियंत्रण अधिकारियों से छाइसैल्स लेवा आवश्यक हैं । 


् 


<र्‌ रिज्ञव बंक 
निर्यात नियंत्रण 


नेपाल, तिब्बत तथा भूटान के अतिरिक्त अन्य देशों को इस देश्ञ से माल की 
निर्यात द्वारा अजित विदेशी मुद्रा भी विदेशी विनिमय नियत्रण के अन्तर्गत आती है। 
विदेशो को माल को निर्यात करने की आज्ञा मिक्त जाती है यदि निर्यातकर्ता तट कर- 
संग्रह कर्ता (000607 ० 0एड/0म5) को निर्देशित फार्म पर यह 
घोषणा लिख कर दे कि माल के पूरे मूल्य की विदेशी मुद्रा बेक द्वारा निश्चित रीति 
तथा समय के अन्दर उपयोग में छाई गई है अथवा लाई जावेगो। निर्यात पर नियंत्रण 
का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि तिर्णात दारा प्राप्त विदेशी विनिमय भारत भेज 
दिया जाता हैं तथा विदेशों में रोक नहीं लिया जाता, साथ ही यह भी देखना है कि 
निर्यात का वित्त प्रबन्धन उन्ही निश्चित रीतियो से होता है जिससे निर्यात द्वारा 
देश को अधिकतम प्राप्ति हो। यह प्रणालो तट-कर अधिकारियों के सहयोग से 
कार्यान्वित होती है तथा बेको तथा जहाज वालों के लिये माल के मूल्य तथा वित्त 
श्रबन्धन की रीति का विवरण देनेवाले वयानो को पुरा करना आवश्यक होता हैं। 
धट-कर अधिकारी जहाज द्वार माल भेजने के फामे को श्रस्तुत किये बिना निश्चित 
देशों को माल भेजने की आज्ञा नही देते ॥ आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात्‌ ये फार्म बेक के पास 
भेज दिये जाते हें। जहाज द्वारा माल को भेजने के फार्म की अन्य प्रतिया जहाजवाले 
निर्यात के आवरण बिलो को भुनाने (!९९०४४७८७) के समय अपने बेकों को दें 
देते है । ये रिजर्व बेक के पास भी भेज दिये जाते है तथा वह इन फार्मों को मूल फार्मों 
से मिलाता है तथा इस प्रकार यह निश्चय करता है कि समस्त भेजें गये माल का 
विवरण प्राप्त है। चाहे जहाज़ द्वारा माल एक निश्चित विक्रय समझौते के अन्तर्गत 
भैजा जाय अथवा प्रेषण (00ए5ा2ग्रात७४४) पर, कार्य करने की रीति बही 
रहती है, केवल बादवाली स्थिति में विनिमय वियत्रण विभाग जहाज बालो से वास्त- 
विक विक्रय मूल्य जानने का प्रबंध करता है जिससे कि विदेशी वितिमय की भारत में 
धूर्णत. प्राप्ति हो । 


आशभूषणों, सुद्रा नोटों तथा ऋणपत्नों की निर्यात 


विनिमस नियत्रण नियमों के अन्तर्गत आभूषणों तथा सुद्मा नोटों की निर्यात, 
जिस पर अनेक प्रतिबन्ध हे, तथा ऋणपत्रो की निर्यात भी आती हैं। इन ऋणपत्री 
में केवल स्कम्ध, शेयर, बाड तथा डिबेचर, सरकारी ऋणपत्र, लाभाश अथवा ब्याज 
के कूपन अथवा अधिपत्र ही झामिल नही हे, वरन्‌ जीवन वीमा पालिसिया तथा ऋण- 
पत्नो, इकाई ट्रस्ट (7 "!'7ए७) की इकाइयो अयवा उप-इकाइयों से सबधित 
जमा रसीदें भी शासिल हे । बेंक से लाइसैन्स प्राप्त किये बिना ऋणपत्रों के निर्यात 
पर प्रतिवन्ध है हृया जो व्यक्ति अन्तरण, विक्रय इत्यादि के लिये ऋणपत्नों को विदेश 
में भेजना चाहते हे, उन्हे अनुमति प्राप्त विदेशी विनिमय-व्यापारी के द्वारा बेक के 


विनिमय निमंत्रण <३े 


पास लाइसैस्स प्राप्त करने के डिये प्रार्येना पत्र देना होता है। रुपये के ऋणपत्रों का 
अन्तरण अथवा विदेश में रहनेवाले व्यक्तियों के पक्ष में या हित में रुपये के ऋणपत्रों 
वा निर्माण (06भणा त॑ गछ6७) बेक की सामान्य अथवा विश्येष 
थाज्ञा के बिना वजित है । इसी प्रकार भारत के रजिस्टरो से विदेशों के रजिस्टरो में 
ऋणपत्नों का अतरण तथा भारत में पंजीयित अथवा पजीबित होनेवाले ऋणपत्रो 
का भारत से बाहर रहनेवालो के लिये, भारत में अथवा विदेश में प्रचालन, बेक की 


पूर्व॑ अनुमति के बिना बजित हैँ । 


सांख्यिकोय विवरण 


अधिकार प्राप्त व्यापारियों द्वारा विदेशी विनिमय की विश्ी के ऊपर उचित 
पर्मवेक्षण रखने के उद्देइय से बेक ने अधिकार प्रा व्यापारियों के छिये आवश्यक कर 
दिया है कि वे संबधित प्रार्थतापत्रो के साथ निर्धारित पत्रो (ए७779) पर अपनी 
विदेशी विनिमय की बिक्री का विवरण अस्ठुत करे) इनका बैक के विनिमय निषत्रण 
विभाग में परिनिरीक्षण होता हैं जिससे कि: यह निश्चय हो जाय कि विनिमय परि- 
नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। बेक अधिकार भ्राप्त ध्यापारियों से विदेशी 
विनिमय की प्राप्ति सबधी विवरण भी लेता है। यह निश्चित करने के अतिरिक्त 
कि परिनियमों का पालन हो रहा है ऊपर लिखित विवरणो द्वारा भारत के अदायगी 
शेष सम्बत्धी आकडों का संकलन होता है। यह. कार्य बेक का अनुसंधान एवं साख्यिकी 
विभाग करता है। 


(९) 
आधथिक एवं सांख्यिकीय अनुसन्धान 


मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा उसे कार्यान्वित करना, जो बेक का सब से 
महत्वपूर्ण प्रकायं है, बहुत हृ॒द तक यथार्थ, विस्तृत तथा नवीनतम पृष्ठभूमि मूचनाओं 
को तुरन्त उपलब्धि तथा उनके शीघ्र विश्लेपण पर निर्मर करता हैं। अनुसघान 
छुव साख्यिकी विभाग का सगठन इस प्रकार किया गया हूँ जिससे कि वह बेक की समस्त 
महत्वपूर्ण कर्मात्मक (00०78000%]) कियाओ के अनुसंधान प्रतिरूप का केंद्र 
बन सके। कर्मात्मक, समस्याओ को अनुसधान के फलो द्वारा प्रभावित करना तथा 
परिवर्ततशील आधिक परिस्थितियों के अनुसार बेक की उचिल मुद्रा तथा साख 
नीतियो के निर्धारण में सहायता देना इस विभाग का सामान्य प्रकायें हूँ। इस प्रकार, 
उदाहरण के लिये, इस विभाग का बे किंग ऋनुसधान खड अनुसघान के क्षेत्र में बेकिंग 
क्रियाओ, बेकिंग विकास एवं औद्योगिक वित्त विभागों का प्रतिरूप है तथः अपने 
कार्यो का उनकी क्रियाओ से समल्वय बनाये रखता हैं; मुद्रा अनुसंधान खड का विस्तृत 
कायं क्षेत्र मुद्रा तथा लोक ऋण प्रवध के केन्द्रीय बे कि प्रकार्यो के बीच है जिन्हें क्रमा- 
नुसार मुख्य छेखा-प्राधिकारी के कार्यालय तथा सचिव के कार्यालय द्वाराः कार्यान्वित 
किया जाता है; विभाग का अन्तर्राष्ट्रीय वित्त खड अपने अदायगी शेष के अनुमानों 
के लिये अधिकतर आकडे (]0&0&) विनिमय नियत्रण विभाग से प्राप्त करता है 
तथा उसकी क्रियाओं से निकट सम्पर्क बनाये रखता है; ग्रामीण अर्थ-शास्त्र खड के 
अन्तर्गत अध्ययन तथा कायय॑ का क्षेत्र हैँ जो कृषि साख विभाग का पूरक है तथा सास्यिकी 
खड बेक के सब कार्यों के साल्यिकीय प्रतिनिधित्व दया सबधित सूचना क्षेत्रों को 
भेजता है । इस विभाग का यह कर्तव्य है कि बेक के अधिकारियों को आर्थिक क्षेत्र 
की घटनाओ की सामात्यत तथा वैत्तिक तथा गौद्विक क्षेत्रो की घटनाओं की विशेष 
रूप में सूचना देता रहें। केन्द्रीय बेक होने के नाते रिजर्व बेक को समय-समय पर 
विभिन्न आर्थिक एव वैत्तिक समस्याओ के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की 
परामर्श देन्य होता है, ठथा उनकी कुछ अ्थिक तथा वैत्तिक नौतियो के निर्धारण में 
सामान्यत सहायता भी देनी होती है। इसके लिये आवश्यक होता हैँ कि लगातार 
तथा विस्तृत रूप में आशिक, वत्तिक तथा बे किए आाकडो को एकञ्र तया समग्न किया 
जाय, मौद्धिक तथा सबधित समस्याओ का अध्ययन किया जाय तथा देश तथा विदेश 
की प्रवृत्तियों तथा घटनाओ पर सामान्यत दृष्टि रखो जाय; तथा यह सब अनुसधान 
विभाग के सामान्य कार्य का अग्र हैँ। यह विभाग अपने कुछ अनुसघान कार्य के 


आथिक एवं सांट्यिकोय अनुसन्धान ८प्‌ 


ततीजों को बैंक की मासिक समाचार पत्रिका (फणीक्ष०) दारा जनता तक 
पहुँचाता हैँ तथा अनेक सरकारी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है, जैसे मुद्रा एवं वित्त पर 
रिपोर्ट, भारत में बेकिंग की अ्रवृत्ति तथा प्रगति पर रपोटे, बेक की क्रियाओं पर 
केंद्रीय बोर्ड के सचालकों को रिपोर्ट तथा भारत के बेकों से संबंधित सांख्यिकीय 
सारिणियाँ (ग्यारहवाँ वरिच्छेद देखिए) । 


यह विभाग बेक के प्रमुख सलाह#ार के सामान्य निर्देशन के अन्तगेत कार्य करता 
है, जिसे आधिक सलाहकार तथा साह्यिकीय सलाहकार सहायता देते है। आजकल 
विभाग के पांच खड है, प्रत्येक खड एक अनुसंघान सचालक के अन्तर्गत है। मुद्रा 
अनुसधान के खड का सम्बन्ध आन्तरिक वित्त से सबधित समस्याओं के अध्ययन से है 
जिनके अन्तर्गत मुद्रा तथा द्रव्य समरण, द्रव्य एवं पूजी बाज्ञार/ बचत तथा राजवित्त 
[(?फ्6 युपृप्त॥006) जिसमे कर तथा लोक ऋण भी शामिल है, तथा कीमते 
तथा औद्योगिक उत्पादन आदि विषय आते है। रिजर्व बैक द्वारा सामात्य साख 
खियत्रण के साधनों के प्रयोग के नीति पक्ष, जैसे बेक दर इत्यादि का ईस खंड में विशेष 
अध्ययन होता है, यह खंड सामान्य आथिक समाचार प्राप्त करने के कार्य 
([0॥8७/00०७ ०४८) को भी देखता है। बेकिंग अनुसधात खड बेकिंग 
मास्यिकी पर अनेक आपरीक्षण (8ए7ए७१७) करता है. जितका उद्देश्य बेक को 
उसकी बैंकिंग तथा साख नीतियों के निर्धारण तथा विवेचनात्मक (86००४४७) 
सा नियत्रण को कार्यास्विठ करने मे सहायता देना है। इसके अतिखित यह व 
बेकिंग को समस्याओं पर अनुसंधान करता है तथा बेकिंग के क्षेत्र मे विदेशों में प्रवृ- 
त्तियो तथा घटनाओ से तथा विशेषतः मौद्विक नीतियों मे परिवर्तनों से तिकट सम्पक 
बनाये रखता है। यह खड वेकों के लिये प्रारक्षण आवश्यकताओ में परिवर्तन दा 
की बेक की दावित को प्रयोग करने के सवध में परामर्श देने के लिये उत्तरदायी होगा । 
बेकिंग त्रियाओ, बेकिंग विकास तथा औद्योगिक विंत विभागों के क्षेत्र की 
के विस्तृत पक्ष के अध्ययन पर यह खंड विश्येप ध्यान देता है। अन्वर्राष्ट्रीय वित्त का 
खड भारत के अदायगी झोष सम्बन्धी साहियिकी के संग्रह एे शुद्धिकरण 
(एशीएशाका) के छिये जिसमें अत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यापाए, नो 
विदेशी विनिमय प्रारक्षण तथा देश के विदेशी देयता एव पस्सिपत्ति में परिवर्तनों के 
आकड़े भी शामिल है, उत्तरदायी है। खड का मुख्य कार्ये बेक के विनिमय नियंत्रण 
दिभाग से प्राप्त आकठों का विधायन (070००88) करना तथा उनको आर्थिक 
विश्लेषण तथा आर्थिक नीति के निर्धारण के लिये उपयुक्त उप में प्रस्तुत करना तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ, जैसे अन्तर्सष्ट्रीय मुद्रा निर्धि तथा 
विकास बेक के ([.9.9.0-) द्वारा विश्िचित शिया, 
सह के कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण केत्र अन्त देशो की आर्थिक स्थिति के निहूपण, > 
भुगतान तुला से सबचित हैं । अन्तर्राष्ट्रीय वि की बढती हुई किस्मो तह 


की सीमा में विस्तार के कारण: जिसमे अन्वर्ाष्ट्रीय तथा विदेशी विनियोग भी 


ट्द रिज़र्व बंक 


शामिल है, इस खड के, जिसका नाम पहिले अदायगी शेष खड था, कार का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो गया है। भश्रामीण अथं-शास्त्र का खड कृषि उत्पादन, विषणन तथा कीमतों 
की प्रवृत्तियों तथा भूमि पट्टा प्रणाली (॥/8॥त '७०एा७) एवं भूमि सबधी कानूनो 
के बारे में अध्ययन करता है। वह ग्रामीण साख एवं वित्त से सवधित समस्याओं 
का भी अध्ययन करता हूँ। इस खड ने बेक द्वारा १९५१ में किये गये अखिल भार- 
तीय ग्रामीण वित्त आपरीक्षण से सवधित काये में सक्रिय भांग लिया। उसका सबसे 
महत्वपूर्ण चालू प्रकार्य ग्रामीण साख आपरीक्षण समिति की सिफारिधो को पूरा 
करने में प्रगति का निरूपण करने तथा आकने के लिये आपरीक्षण जारी रखना है। 
साहन्यिकीय खड बेक के पकाशनो के छिये आकड़े सबह करने तथा बेक के आत्तरिक 
उपयोग तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ के उपयोग 
के छिपे उत्पादन त्था कीमतो आदि पर महत्वपूर्ण सामान्य साह्यिकीय मूचना देने के 
लिये उत्तरदायी हैं। यह खड उत्तम ऋणपत्रो तथा औद्योगिक ऋणपत्रो के मूल्यों 
तथा औद्योगिक ऋणपत्रो पर छाभ दर सबधी सूचक अक्ो (77065 'पिपयं0॥8) 
की शखला प्रकाशित करता हैं। वह अन्य खडो द्वारा किये गये आपरीक्षणों में 
विज्येषत' उनमें जो नमूने लेने (8&799)78) तथा अन्य तात्रिक कार्य से सबंधित 
हों, भाग लेता हैँ । कपतियो के खातो का विश्लेषण इस खड का एक बहुत महत्वपूर्ण 
कार्य है। यह खड समय-समय पर विशेष अध्ययनों का आयोजन भी करता है। 


(१०) 
चैंक का आन्तरिक संघटन 


बैक का वर्तमान आन्तरिक सधटन बैक के कार्यों के आकार तथा प्रसीमा में 
उसकी स्थापना के समय से, तथा विशेषतः पिछले लगभग दस वर्षों में, निश्चित प्रसार 
का चोतक है.। बेक के कार्यों में लगातार वृद्धि के साथ साथ, उसके सघटनात्मक 
ढाँचे का भी विस्तार करता पडा। यु के पश्चात्‌ बैक के कार्यो मे विस्तार का कुछ 
अनुमान बेक में नौकरी करनेवाले व्यक्तियों की सख्या से छंग सकता हैं; यह सच्या 
३० जून १९३६९ को २५५७४ थी तथा ३१ मई १९५८ तक बढ कर ८,७८३ हद गई। 
पर्याप्त समस्वय के साथ भरकार्यों की विशेषज्ञता 89००शीडकं०0) बेक क्के 
* आन्तरिक संघटन का मुख्य पहलू हैं। यह पहिले ही बताया जा चुका हैं कि बेक क्के 
नोट प्रचालन तथा सामान्य बेकिंग व्यापार सबंधी प्राथमिक प्रकार्य दो अलग अलग 
विभागों - बेकिंग तथा प्रचालत विभाग, द्वारा होते है । बैंकिंग तथा प्रचालन विभाग, 
' स्थानीय ' कार्यालयो[बेक की जाखाओ के नाम से प्रसिढ 25 बैको के निरीक्षण 
तथा पर्यवेक्षण, वैकिंग तथा साख ब्रो के ' : ग्रामीण क्षेत्रों में 
विस्तार से संबंधित नीतियो के निर्धारण, जियत्रण तथा आर्थिक एवं वैत्तिक 
मामले पर सरकार को परामझें देने आदि के बैक के प्रकार्ये मुख्य उसके बम्बई में 
स्थित मुख्यालय (प्र&०ते 0एआा//87) अपना केल्द्रीय कार्यालय में पूरे किये जाते 
है। केन्द्रीय कार्यालम में अब दस कार्यारुय [विभाग दें! बे इस प्रकार है 5 
१. सचिव का कार्यालय, 
२. मुख्य छेखा-अधिकारी का कार्यालय, 
३, निरीक्षण विभाग, 
४. कानून विभाग, 
५. कृषि साख विभाग, 
६. बेकिंग क्रियाओं का विभाग, 
७. बेकिंग विकास विभाग, 
८. औद्योगिक वित्त विभाग, 
९. विनिमय नियत्रण विभाग तचा 


ढ़ रिजवे वेक 


१०. अनुसधान एवं साझ्यिकीय विभाग (सग्रठनात्मक मानचित्र देखिये)। 
बेक के सगठन के इस अत्यधिक विस्तार ने बेक के गौण (862070&7) 
अथवा विकासनात्मक प्रकार्यों को, विद्योंपतः बेक के केन्द्रीय कार्यालय में, 
आदि विधान के जन्‍्तर्गत उसे सौपे हुए प्रारभिक अथवा परम्परा प्राप्त 
तथा निवल नियमात्मक कार्यों से, अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। 


ब्रेक के कार्यालय तथा शाख्ताएं 


बेकिंग तथा प्रचालन विभाग बैक की प्रमुख कर्मात्मक इकाइया है, पहिले इनके 
सघटनात्मक हाँचे का विवरण देना उचित होगा। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है 
बैक के ब गलौर, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्बास, नागपुर तथा नई दिल्ली में स्थानीय 
कार्यालय/|शाजाए हूँ। प्रत्येक कायल्िय/शाखा में बेकिग तथा प्रचाकूत विभाग है। 
बेकिंग विभाग मैनेजर के अन्तग्रेत है, तथा यद्यपि प्रचालन विभाग सीधे मुद्रा अधिकारी 
के अन्तर्गत कार्म करता है, समस्त कार्यालय मैनेजर के सामान्य रक्षण के अन्तगेत है। 
विनिमय तियत्रण विभाग, देकियग क्रियाओ के विभाग तथा कृषि साख विभाग की 
शाजाए तथा कलकत्ता का अनुसघाद विभाम भो वे किग विभाग से सम्मिलित है । बम्वई 
के मुख्यालय में यह विभाग केर््वीय कार्याल्य का अग है। अन्य केल्‍्द्रो में, यथपि ये 
कायलिय पृथक अधिकारियो के, जो अपने सवधित केन्द्रीय कार्याछ्य विभागों से 
निर्देश प्राप्त करते हूँ, अन्तर्गत है, तथापि वे मैनेजर के प्रशासनिक रक्ष्षण सें है 


बैक ने अप्रैल १९३६ में लन्दन में भारत के उच्च आयोग (7ग8॥ (00॥- 
ग्रा/8४0॥) का खाता रखने, तथा भारत सरकार के लन्दन में भुगतान हीनें वाले 
रुपये के ऋण के प्रबन्ध के लिये लन्दन में एक कार्याव््य स्थापित किया। 


बेकिंग विभाग 

बेक के बेकिंग विभाग को बेंक के सरकार तथा अन्य बेंको के बेकर के रूप मेँ 
कर्तंव्यो के अन्तर्गत होनेवाले सोदो के लिये उत्तरदायी बनाया गया है। जैसा बताया 
जा चुका है देक के वेक्गि विभाग के सात कार्यालय हे तथा प्रत्येक कार्यारुम एक मैनेजर 
के आधीन है। इसके अतिरिक्त एक कार्यालय लखनऊ में भी खोला गया हैं जिसका 
मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रचालित हानिपूरक बाडो ((णाय- 
0739600 80708] से सव्धित कार्यों को देखना है । वेकिग विभाग चार विभागों 





+ बेक के “ कार्यालय ' तथा दाखा' शब्दों में अतर है। चार केन्द्र -- वस्वई, 
कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्‍ली, जो रिजर्व बंक आफ इडिया एक्ट की प्रथम सूची में 
दिये हुए विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य स्थानों पर हे त्तया जहाँ स्थानीय बोर्ड ज्यापित हें, 
कार्यालय कहलाते हे, शोप केन्द्रो को झाखायें कहा जाता है ! 


चेक का आज्तरिक संघटन <९्‌ 


में पुत विभाजित है __लोक खाते विभाग, छोकन्ऋण कार्याछूय (कानपुर तथा 

नागपुर के अतिरिक्त), जमा खाते विभाग तथा ऋणपत्र विभाग (कानपुर तथा 

नागपुर के अतिरिक्त) । बम्बई के कार्यालय में चादी के आयात तथा सरकार के 

है सोने चादी की बित्री को लाइसन्स देने से संबंधित कार्य भी बेकिंग विभाग में ही 
है। 


लोक खाते 

लोक खाते विभाग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन सरकारी 
विभागो के, जितमें रेल विभाग भी शामिल है, जमा खातों को रखता ठथा उनका 
कियाकरण करता है! वह उनके स्थान पर रूपया स्वीकार तथा वितरित करता हैं 
तथा उनके विनिमय एव प्रेषण सौदे पूरे करता है। 


लोक ऋण 


केद्दीय सरकार के छोक ऋण का अबन्ध करना रिजर्व बैक का परिनियत उत्तर- 
दायित्व है। राज्य सरकारों के छोक ऋण की प्रबन्ध भी उनके साथ किये गये सम- 
झौतो के अनुसार बेक ही करता है। नये ऋणों क्री अवधि एव दर्तो, भचालन की 
रक्षम, तिथि तथा रीति इत्यादि से सबधित वीति के मामलों तथा विभिन्न सरकारों के 
ऋण चालू करने (/0070 पु०६७/४०१8) के समन्वयन को सचिव का कार्यीलय 
देखता है। केर्द्रीय तथा राज्य सज़बरो के लोक ऋण के केन्द्रीयकरण तथा समन्वय 
से संबंधित कार्य तथा नवीन ऋणों के चार करने के प्र[रभिक प्रबन्ध केद्दीय ऋण 
भाग के द्वारा, जो बेक के सचिव के अन्तर्गत कार्ये करता हैं) होते है। निषुणता प्र 
प्रव्् करने के उद्देशय से, कुछ भूतपूर्व “व श्रेणी के राज्यों दारा चार्ज किये हू 
कुछ ऋणों के अतिरिक्त लोक ऋण से संबधित चास्तविक व्यवहार विकेन्द्रीकरण 
कर दिया गया है तथा उसे , बम्बई, कलकता, मद्राप तय नई दिल्‍ली मे स्थित 
छोक ऋण कार्यालयों के अघीन कर दिया गया हैं।. माई १९५४ में एक छोक ऋण 
कार्यालय छखनऊ मे भी स्थापित किया गया, कि्दु यह कार्याछुय उत्तरप्रदेश 
जमीदारी उन्मूछन के हानिषुर्देक दाद के प्रबन्ध को ही देखता है. 
ने हैदराबाद में भी एक लोक ऋण कार्यालय खोला गया जो भूतपूर्व हैदर परकार 
द्वारा अप्रैल १९५३ से पूर्वे प्रचालित ऋणों का अबन्ध करता है तथा देदराबाद में 
जारी किये गये ($0/8069) केद् तया रा सरकार के ऋणों पर ब्याज देता हैं | 
सरकारी ऋण पत्रों से सबधित कानून श्ढड४ के छोक ऋण एूसट तथा १९४६ के 
छोक ऋण नियमो में है तथा सरकारी ऋणों के प्रचार, परिवर्तन, पुल जादी करते; 
ब्याज के भुगतान इत्यादि से सवधित विधियाँ (000%2वए7०) केखीय क क्के 
अधिकार के अन्तर्गत जारी की गई सरकारी ऋणपत्नो की पुस्तिका में दी हुई है। 


९० रिज़र्व बेक 


लोक ऋण कार्यालय के मुख्य प्र कार्यों में सरकारी ऋण की किंइतें लेना तथा ऋण 
प्रमाणपत्रो (80798) का जारी करना सरकारी ऋणपत्रो पर अर्थे-वर्षीय ब्याज 
का भुगतान करना, व्याज के भुगतान के लिये राज्य कोपों अथवा उप-राज्य कोषो 
इत्यादि में ऋणपत्रो को पेश करवा, विभिन्न प्रकार के सरकारी ऋणपत्नों को पुना / 
जारी करना, उनका परिवर्तेन, एकीकरण, तथा विभाजन, अवधि पूर्ण होनेवाले ऋणों 
का भुगतान, ऋणपत्रों से सवधित अनिदिचत स्वत्वों की जाँच करना, तथा खोये हुए, 
चोरी गये अथवा वप्ट हुए ऋण प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियों का जारी करना शामिल 
हूँ। यह विभाग झपने क्षेत्र के अन्तगगंत आनेवाले राज्य कोपो के सरकारी ऋण से 
सवधित कार्यो का पर्यवेक्षण भी करता है तथा राज्य कोपो द्वारा किये गये ध्याज के 
भुगतान का अकेक्षण करता हूँ । 


बर्तेमान समय में छोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचालिति सरकारी ऋणपत्रो के 
दो रूप हुँ-स्कन्ध प्रमाण पत्र (90८२ (गीए॥०७) तथा रुवके 
(?7०पांडडण7> 20:28) । कसी ऋण के रुक्‍्के स्वन्ध प्रभाण पत्रों में बदले 
जा सकते है अथवा स्वन्ध-प्रमाण पत्र श्वको में बदले जा सकते हे । स्कन्ध प्रमाणपत्रो 
पर ब्याज छोक ऋण कार्यालय द्वारा प्रचालित अधिपत्रो (४४7७708) के द्वारा 
होता है, स्कन्घ प्रमाणपत्रों को पेश करने की आवश्यकता नही पड़ती । किन्तु रवकी 
पर ब्याज के अभिपत्रो के प्रचालन के लिये यह आवश्यक हूँ कि स्वय रुक्‍्को को लोक 
ऋषण कार्यात्षय में पेश किया जाय। 


निर्धारित शतों के अधीन वडे सस्थानात्मक विनियोजक जैसे अनुसूचित वेक, 
राज्य सहकारी वेक तथा वीमा क्पनिया लोक ऋण कार्यालय के सहायक सामान्य 
लेखा खातों (9डाताकाए (शाला ३/९१2४०० ॥०८०ए73) में सरकारी 
ऋणपत्रों को रुख सकते हूँ। यह विद्येप सुविधा मस्थातात्मक सधारको 
(0]व७:७) तथा बेक दोनो की आसानी के लिये चलाई गई हैँ तथा बेक में जमा 
किये हुए ऋणपत्रो के लिये छगभग * चाल्यू खाते ” के समान काम में आाती है। इसके 
कारण किसी एक लोक ऋण कार्यालय में एक सहायक सामान्य प्रपजी खाते से दूसरे 
में तथा दो पृथक कार्यारूयो हारा रखे गये खातो में पुस्तक प्रविष्टियो द्वारा ऋणपत्रो 
का प्रेषण करना सभव होता हैं, तथा इस प्रकार स्थान परिवतेन में हानि होने का 
खतरा बच जाता हैँ। स्कन्ब प्रमाण पत्रो की तरह उत पर ब्याज का भुगतान छोक 
ऋण कार्यालय द्वारा जारी किये गये अधिपत्रो द्वारा होता हैं। इसके अतिरित 
बेक केन्द्रीय सरकार के लिये, छूघु बचत योजना के अंग के रूप में, दस वर्षीय राज्य 
कोप बचत जमा-प्रमाणपत्रो तथा पंद्रह वर्षीय वापिक-बृत्ति (औयाएाहए) प्रमाण 
पत्रो का प्रचालन करता हूँ 

गौद्योगिक वित्त निगम एक्ट, १९४८ की घारा २१ के अन्तर्गत प्रचालित भारतीय 
ओद्योगिक वित्त निग्रम के वाडों के प्रवन्ध से सवधित कार्य भी छोक ऋण कार्यालय 
को सौंपा गया हैँ। इन वाड़ों से संदधित प्रचालन, प्रेपण, पुन. जारी करने, ब्याज के 
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भुगतान आदि की विधियां औद्योगिक वित्त लिगम (वार्डो के प्रचालन) अधिनियमों, 
१९४९, में दी हुई है । 


जमा खाते 


ज्ञमा खाता विभाग बैक के आन्तरिक खाते, अनुयूचित वेको के परिनियत आधिकय 
(82970०8) तथा अन-अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों के जमा रखता है। 
चह कुछ सार्वजनिक संस्थाओ जैसे वैत्तिक निगमो, विदेशी केन्द्रीय वेको तथा अन्त 
राष्ट्रीय संस्थाओ के चालू खाते भी रखता है। सिजिवे बेक भा इंडिया की धारा १७ 
(१३) के अनुसार, बेक आज कर अनेक विदेशी केन्द्रीय ब्ेकों तथा दो अन्तर्राष्ट्रीय 
बंत्तिक सस्थाओ - अन्‍्तर्राप्द्रीय मुद्रा लिधि तथा पुर्ननिर्माण एव विकास के 
मुद्दा बेक को रुपये के चाडू जाते की सुविधायें प्रदाव करता हैँ 
यह विभाग अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बेकों तथा भारतीय औद्योगिक वित्त 
निगम तथा राज्य वैत्तिक निगमो के ग्राही बिलो वा पुनर्भजन करता है तथा उन्हें 
ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बेक के धरने के प्रेषणा की 
योजना के अतर्गत वह्‌ बेक ड्राफ्ट जारी करके तथा डाक तथा तार द्वारा प्रेषणा करके 
केन्रीय तथा राज्य सरकारो, वेको, देशी बैको तथा जनता के लिये निधियों का मैषण 
करता है। बेक के लल्दन कार्यालय में भुगतान होनेवाले स्टॉलिग के ड्रापट तथा 
डाक और तार द्वारा प्रेषणा केवल सरकारी विभागों को ही मिलती है। यह विभाग 
स्टलिंग के ऋय विक्रय राज्य कोप-पत्रो के निविंदो (७४१०४) से संबंधित कार्य 
के कुछ भाग को भी देखता है। 
अऋमानुसार बेकिंग ज्ियाओ के विभाग के केन्द्रीय कार्यालयों तथा बम्बई में स्थित 
कृषि साख विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य लिर्देशतों के अन्तर्गत 
जमा खाते विभाग अनुसूचित तथा राज्य सहकारी बेको को आर्थिक निभाव प्रदात 
करता है। 
इन प्रज्ञासनिक प्रकार्यो के अतिरिवत जमा खाते विभाग विभिन्न केल्द्रो के 
समाझोषन-ुद्दों (0०७ए०8 प्र०7868) के कार्यो का भी पर्येवेक्षण करता दँ। 
रस बैंक की स्थापना से पूर्व भारत के अर केस्दो जैसे वस्वई कलकता, दिल्ली 
तथा मद्रास, के समाशोध त-गुहो के सदस्य इस उद्देश्य से इपीरियल बंक आफ इंडिया 
के स्थातीय कार्यालयों में रखे गये खातो दास अपने समाशोवन अन्तर तय करते थे । 
रिबवे वेक आफ इडिया की स्थापना तथा एक्ट की चाय ४२ के अनुसार 
बेको द्वारा वेक में परिनियत खाते खोले जाने के साथ, यह भवत्व किया गया कि ऊप* 
हिये केदरों से समाणोघन-गुहों के सदस्य अपने समाझोवत अन्तर सिख बे 
खातों पर चेक लिख कर तय करे। यद्यपि एक्ट की बाद ५८ (२) (तल) के अन्त 
रिजवे बैक को समाझोषन गूहो के नियमन के लिये अधिनियम बनाने का अधिकार हैं; 


९२ रिज़वे बंक 


बेक ने अभी तक अधिनियम बनाने की आवश्यकता नही समझी तथा समाशोघन-गृह 
अभी तक अपना पिछला हस्तक्षेप रहित (&प्राठग्रणा7०78) लक्षण बनाये हुए 
है। किन्तु बेक ने अधिकतर केन्द्रो में जहां उसके कार्यालय अथवा शाखायें हे, समा- 
शोधन के काय॑ का पर्येवेक्षण करवा स्वीकार किया हूँ। आज कल वह बयलोर, 
अम्बई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्‍ली के समाशोधन-यृहों के 
अधिकार का संचालव कर रहा है। 


ऋणपत्र 


ऋषणपत्र विभाग मुख्यत. बेक के पास अपनी अधिकारीय स्थिति में सरकारी 
अधिकारियों द्वारा तथा स्थानीय सत्ताओ द्वारा जमा किये गये ऋणपत्नों के क्रय, 
विक्रय तथा सुरक्षित रखने का कार्य करता हूँ । सरकारी अधिकारियो से प्राप्त ऋण- 
पत्रों में न्‍्यू्त (]00४6) लिधिया, न्‍्यायालयो के प्रवन्ध के अन्तर्गत दावालिगों की 
जायदादें तथा ठेकेदारों की जमा तथा स्थानीय सत्ताओ से प्राप्त ऋणपत्रों में उनके 
ब्रावधाय निधि (?70एांवे७॥8 #'एशत) सग्रहों तथा अन्य निधियों जैंसे दान- 
न्यासों से संवधित स्वय उनके निवेश शामिल है । ऋणपत्रों का क्रय विक्रय अनुमति 
प्राप्त अनुसूचित दलाछो द्वारा होता हैँ) यह विभाग बेक द्वारा अचालन तथा बेकिंग 
विभागों के लिये सधारण किये ऋषपत्रों, बीमा कपतियों तथा भारत में कार्य कर 
रही विदेशी वें किग कम्पतियों द्वारा परिनियत जमा के रूप में रखे गये ऋणपत्रों तथा 
बेको द्वारा ऋण के आवरण के तथा बैक की गरारन्दी योजना के अन्तर्गत गारन्टियो के 
हूप में तथा वैत्तिक निगमो द्वारा ऋण के आवरथ के रूप में जमा किये हुए ऋणपत्रों को 
भी सुरक्षित रखने के लिये स्वीकार करता है। इन ऋणपत्रों पर ब्याज सग्रह किया 
जाता हूँ तथा सवधित सधारको के पास भेज दिया जाता हैँ। इसके अतिरिक्त वह 
रिजव॑ बैक में खाते रखनेवाले विदेशी केन्द्रीय बेको के राज्य कोप-पत्रों का प्रुनर्भजन 
करता हैँ तथा ऋणपत्रो का क्रय विक्रय करता है । 


अचालन विभाग 


जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है नोट प्रचालन के व्यवसाय के कुशल प्रबन्ध 
(अर्थात्‌ नासिक में स्थित इडियन सिक्‍योरिटी प्रेस से नोटों को प्राप्त करते तथा 
उनका राज्य कोषो, उप-राज्य कोषो तथा बेक के नकदी तिजोरिया रखनेवाले अभि- 
कर्ताओ में वितरण करने तथा तिजोरियो से पुराने तथा बेकार नोटों को हदानें तवा 
उचित समय मे परीक्षण के पश्चात्‌ उन्हें नष्ट करने इत्यादि) के लिये भारत सघ को 
प्रचालन के सात क्षेत्रों में विभाजित किया गया हूँ। प्रचाल्न विभाग की श्रत्येक 
शाखा दो पृथक विभागों सामान्य विभाग तथा नकदी विभाग, में बेटी हुई हैँ । सामान्य 
विभाग साधन (छ०5०प7७७) क्रियाओ, अर्थात्‌, इडियन सिवयोरिटी प्रेस से नोदों 


देक का आन्तरिक संघटन श्र 


के समरण का प्रवन्ध करने, उनको नकदी तिजोरियों में भेजने, प्रचाठत विभाग की 
पसिसिपत्ति तथा सचालन ((आ्पं&४००) ख़ातो के रखने, को देखता है 
नकदी विभाग नकद सोदो तथा बैक तथा नकदी तिजोरियो के बीच वास्तविक प्रेपण 
को सम्हालता है। नकदी विभाग एक कोपाध्यक्ष के अधीन रहता है। अधिकतर 
कार्यालयों में जहा प्रचालन तथा बैकिंग विभाग एक ही इमारत में स्थित हैं, दोनों 
दिमागो के लिये एक ही कीपाध्यक्ष होता है। अचालन-कार्य के अतिखिवत, नकदी 
विभाग सरकार तथा बेको द्वारा रिजर्वें बेक पर लिखे चेको को भुवाता हैं तथा उनसे 
जमा भी स्वीकार करता है । 

सामान्य विभाग कई भागों में बेंटा हुआ है। उदाहरण के लिये पजीयन शाखा 
ऊँचे मूल्य के नोटो के प्रचालत के रजिस्टर रखती है तथा इत रजिस्टरों में नोटो के 
रद होने का हिसाव लिखती है। रद्द किये नोटों के सत्यापन (एकऑगटबणा की 
शाखा भुगतान तथा रद किये नोटों की ले छेती है, उनकी मूल्य तथा गुण सम्बन्धी 
जौच करती है तथा सत्यापन के अधिपत्र जारी करती है। स्वत्व शातरा (छीकए8 
छाश्ञाण) बैंक के नोटों के प्रत्यपेण ३) के अधिनियमों के अनुसार 
खोये, चुराये गये, खराब हुए, बदले हुए तथा अन्य दोषपूर्ण नोटो के भुगतान के 
लिये दिये गये प्रार्थना पत्रों को तथा जाली तथा स्वत रहित (पम्रणोशभा०० ) 
मोटो के मामलों को भी देखती है। साधन शाला (86800 छाशाण) 
नकदी तिजोरियों के कछाविन्यास दर विभिन्न केदों में मुद्रा के संभरण का तथा 
सामान्य आवश्यकताओं से अधिक मुद्रा को हटाने का प्रवत्ध करती है। वह कम 
भूल्य के सिक्कों के गोदामों (2०0०४) के खाते भी रखती है। 


केन्द्रीय कार्यालय विभाग 


५. अब हम बम्वई में स्वत केखीय कार्यालय के संस्थानात्मक डाँचे को ले सकते 
है। जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, क्रेद्रीय कार्यालय में दम मा 
विभाग हे) इनमे से प्रत्येक इकाई को सौंपे हुए कार्य का सक्षेप में लीचे वर्णन दिया 
जाता है। 


सचिव का कार्यालय 

सचिव का कार्यालय सामान्यतः बैक की नीति को प्रभावित 28 विभिन्न 
मामछो से सपर्क रखता है ॥ वह विशेषत- बैक की खुले बाजार क्गि म की, 
तबा राज्य सरकारो के हम कया पथ को पर हे या के कि तथा राज्य कीप पत्रों से सबधित सामान्य मामछो, 


+ अर्थात्‌ वे नोट जो पुराने तथा जले होने के कारण और अधिक चलन के लिये 
नुपपुक्त होते हे तथा जिन्हें तकदी विमाग रई कर देता हैं। 


चर रिज़र्व बेक 


केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अल्पकालीन अग्रिम मजूर करने, सरकारों की बति- 
रिक्त रकसो के विनियोडजन से सबधित मामछो, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा 
पुर्ननर्माण एवं विकास के अस्तर्राष्ट्रीय बेक से रिज़र्व वेक के व्यवहारों से सबधित 
कार्यो को देखता हूँ । वह जनता से प्राप्त किये जानेवाछे ऋण के सम्बन्ध में स्थानीय 
सत्ताओ, नगरपालक निगमो इत्यादि को परामश देता है ॥ उसके अन्य प्रकाये केद्रीय 
बोर्ड तथा उसको समितियों की सभाओ से संबंधित सचिवादि कार्य तथा केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों से उनके शेष धन तथा ऋण क्रियाओ की नीति से सवधित मामलो 
पर पत्र-व्यवहार हूँ। केन्द्रीय ऋण अनुभाग भी जिसके कायें केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों के ऋणों को चालू करना, छोक ऋण का प्रवन्ध तथा बेक के छोक ऋण 
कार्यालयों का पर्येवेक्षण हे, सचिव के अधीन कार्य करता हूँ। 


मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय 


मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय प्रधानत' प्रचालन तथा बेकिंग विभागों में 
बेक के खातों को सही रखने तथा उनके पर्यवेक्षण के लिये उत्तरदायों हैँ तथा साथ ही 
बेक का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय हैं! वह बंक के विभिन्न कार्यालयो तथा विभागों 
के ध्यय पर सचालन रखता हूँ । यह कार्यालय के कर्मचारियों की भर्ती तथा उनकी 
सेवाओं की शर्त्तों को निश्चित करने तथा कर्मचारियों के कल्याण से सकधित सामान्यत' 
सभी मामलो के लिये उत्तरदायी है। इन सब मरामलो पर बेक के समस्त कार्यालयों 
तथा विभागों को समय-समय पर निर्देद दिये जाते है। मुख्य लेखा अधिकारी के 
कार्याल्य के कुछ लेखा सम्बन्धी प्रकाये वेक के कलकत्ता स्थित वे किंग विभाग से उपयो- 
जिद केन्द्रीय लेखा भाग द्वारा किये जाते हे । केन्द्रीय लेखा भाग केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारो तथा रेछो के प्रमुख खाते रखता हूँ, सरकार को अल्पकालीन अग्रिम प्रदान 
करनें तथा उसे वसूछ करने तथा आधिक्य निधियों के विनियोजन को देखता 
हूँ दथा बेक की प्रेषणा सुविधाओ की योजना सचालन पर प्रशासनिक नियत्रण 
रखता है । 


निरोक्षण विभाग 


निरीक्षण विभाग, जिसके प्रकार्ये बेक के निरीक्षक के अन्तर्गत किये जाते हैं, 
बंक के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों का नियत समय पर आन्तरिक निरीक्षण 
करता हूँ तथा इन कार्यालयों में सामान्यत. चल रहे कार्य के बारे में मुख्य छेखा अधिकारी 
के कार्यालय को रिपोर्ट देता है । न्रीक्षण विभाग के अतिरिकतद एक केन्दीय अकेक्षण 
भाग भी है जिसे वेक के खातो के विस्तृत अकेक्षण का कार्य सौपा गया हैं। इन प्रवधों 
का उद्देशय यह देखना है कि ये कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय द्वारा सदय-समय पर निर्धारित 
सही प्रशासनिक विधियो का अनुसरण करे ॥ 


बेक का आन्तरिक संघटन ब्५ 
कजून विभाग 


पिछले वर्षो मे वेक के उत्तरदायित्व बढने के कारण १९५१ में एक प्रभारी 
अधिकारी के नियत्रण मे कानून विभाग की स्थापना आवश्यक हुईं। कानून विभाग 
का मुख्य प्रकायें बेक के विभिन्न विभागों को कानूनी मामलो, मुख्यत- रिजवे बेक आफ 
इंडिया एवंट, वैकिय कंपनीज एक्ट, विदेशी विनिमय नियम एक्ट लोक ऋण एक्ट 
तप स्टेट बेक आफ इंडिया तथा बेकों से सबधित किसी अन्य विधान की व्याख्या 
तथा प्रयोग पर परामर्श देना है । काबून विभाग को एक तो बैक से सबबित मामछों 
पर विधान तथा वैधानिक गद्योघनों के विकर्षण (8708) का तथा साथ ही 
अघरिक विधान (ई00ण्ीए8 ].हाडशंएणा) जैमे निर्मम, परिनियम, 
तथा वेधानिक सूचनाओं तथा ऊपर लिसे एकटो के अन्तर्गत दी गई आज्ञाओ के 
खिकर्षण का कार्य भी सौपा गया है । 


विनिमय नियंत्रण विभाग 


विनिमय नियत्रण विभाग मितम्बर १९३४५ में द्वितीय विश्व बुद्ध आरम्भ होने के 
पश्चात्‌ स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य विनिमय, सौना चादी तथा ऋण 
पत्रों में विदेशी सौदों के नियत्रण से सवधित कार्य को, जिसे केन्द्रीय सरकार ने भारत 
रक्षा नियमों के अन्तर्गत रिजर्व बेक को सौपा था, देखता था। उमके बाद सम्बन्धित 
प्रावधानों को विदेशी विनिमय नियमन एर्चट, १९४७ के द्वारा प्रिनियत रूप दे दिया 
गया। रिजर्व बेक आफ इडिया तथा भारत में विनिमय नियत्रण के सामान्य प्रबन्धकी 
को इस एक्ट के अन्तर्गत मिले अधिकारों का तिरुपण आठवे परिच्छेद में किया गया 
है। बैक का प्रवत्थक वियत्रणकर्ता (0णप्रणीकष ) हैं. तथा उसे उप-निमत्रण 
कर्ता, जो धम्बई में स्थित इस विभाग के केन्द्रीय कार्यालय का प्रभारी अधिकारी है 
(0॥68-॥-097/88) सहायता देता है। इस विभाग के बम्बई, कलकत्ता, 
कानपुर, मद्रास तथा नई दिल्‍ली में शाला-कार्यालय है। 


बेकिंग विकास का विभाग 


बैकिंग विकास विभाग की स्थापना 5 में हुईं। उसका मुक््य उद्देश्य 
अर्-शहरी क्षेत्रों में वेकिंग सुविधाओं के विस्तार 29% तथा ग्रामीण वित्त की 
समस्याओ पर एकाग्र रूप से ध्यान द्वेना या। इसे विभाग को स्थापता ग्रामीण 
बैकिय जाँच समिति १९५० की ने के पश्चात्‌ हेई। इस समिति ने 
ग्रामीण बचत को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साल सुविधाओं के विस्तार 
के उद्देश्य से रिजवे बेक तथा इपीस्थिछ बेक और्फ इडिया के काये क्षेत्र को 
विस्तृत करने के कुछ सुझाव दिये थे। यह विभाग स्टेट बेच आफ इंडिया तथा 


६ रिज़र्व बेक 


स्टेट बेक आफ हैदराबाद से निकट एवं अति-परिचित संपर्क रखता है तथा 
स्टेट बेक आफ इंडिया एक्ट १९५५, तथा स्टेट बेक आफ हैदराबाद एक्ट, 
१९५६ के प्रशासन से संबंधित समस्त मामछो को, जिनका भारत सरकार 
अथवा रिजर्व वेक से संबध हैँ, देखता हैं। यह विभाग अनेक प्रइनो, जैसे, कम 
दरों पर प्रेषणा-सुविधाओं के विस्तार, नोटों तथा सिक्कों के विनिमय की 
उत्तम सुविधाओं की उपलब्धि, राज्य कोपों तथा उप-राज्य कोषो में सुधार 
तथा व्यापारी बेकों के, विशेषत अध्धे-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, विस्तार 
के मार्ग मे रुकावटों को सामान्यत. दूर करने आदि शअ्रश्नो पर लगातार 
ध्यान देता है। वह मूतपूर्व “ब” श्रेणी के राज्यों के वेंकिग तथा राज्य 
कोप प्रबन्धों को वाकी देश के प्रवन्धो के साथ समग्र करने के सभी महत्वपूर्ण 
मामलो को तथा बडे राज्य सहायक बेको के भविष्य के ढाँचे से, तथा स्टेट 
बेक आफ इंडिया द्वारा छोटे राज्य-सहायक बेको की इच्छा से उनके व्यापार 
को हस्तगत करने से सबधित समस्त मामलो को देखता हूँ। यह विभाग 
रिज़वें बेंक तथा रूघु बचत आदोलन के बीच संदध स्थापित करता है तथा विभाग 
का मुख्य अधिकारी भारत सरकार की लघु बचत योजना से संबंधित विभिन्न 
मामलो को समन्वयित करने तथा निर्णय लेने के लिये सरकार द्वारा स्थापित रूघु 
योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में बेक का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी क्रियाओं 
में भडागारो के सम्बन्ध में व्यापारिक बेको के योग तथा व्यापारिक वेकों के 
कर्मचारियों के व्यवहारिक वे किय में प्रशिक्षण की सुविधाओ की उपलब्धि से सबधित 
रिज़व॑ बेक के कार्यों में समन्वय करना भी शामिल है । इस विभाग का कार्य तीव 
खंडों में बाँठा गया हैँ -बैकिग विस्तार खड, प्रशासनिक तथा सामान्य खंड तथा 
योजना एवं विस्तार खड । 


औद्योगिक वित्त विभाग 


झौद्योगिक वित्त की समस्याएं तथा माध्यम एवं कूघु उद्योगों के लिये वित्त 
प्रबन्धन, जिनका सातवे परिच्छेद में जिक्र किया जा चुका है, तथा साथ ही राज्य 
वैज्षिक निगमो का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण वेकिंग विकास विभाग के कार्य क्षेत्र के 
अंग थे, परन्तु इस विभाग के कार्य की मादा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण सितम्बर 
१९५७ में औद्योगिक वित्त विभाग नामक नये विभाग की स्थापना की गई। इस 
विभाग को औद्योगिक वित्त से सवधित समस्त विपय सौंपे गये है जितमें राज्य वैत्तिक 
निगमों की क्रियायें भी झमिल हे । यह विभाग उद्योगों के पुनः -वित्त प्रवन्ध निगम 
प्राइवेट लिमिटेड (रिशि]क्षाए8 (77०छग00 ई00 [ह008४फएए शिएंएक(० 
३60म९० ) के, जिसकी स्थापना चुने हुए अनुसूचित बेकों के द्वारा वैत्तिक 
क्षेत्र में मध्यम आकार के उद्योगों को आथिक सहायता देने के उद्देशय से हुई थी, कार्यों 
को भी देखता है । 


बैक पण आन्तरिक संघटन ९७ 


कृषि साख विभाग 


कृषि साख विभाग की स्थापना अप्रैल १९३५ में रिहवें बेक आफ इंडिया एक्ट 
बारा ५४ के प्रावधानों के अनुसार हुई। उसके आदि परिनियत त्रकार्य कृषि साख से 
संबंधित प्रश्नों के अध्ययन के लिये विशेषज्ञ कर्मचारियों को रखना तथा कृषि साख के 
क्षेत्र में बेक की क्रियाओं का राज्य सहकारी वेको तथा कृषि साख के प्रदाय से छ्गी 
अन्य संस्थाओं की क्रियाओं के साथ समन्वय कराता था। ग्रामीण वित्त के क्षेत्र मे 
बैक की क्रियाओ के लगातार विस्तार के साथ साथ, जिंसका विवरण छठे परिच्छेद 
में दिया हुआ है, झपि उपज (विकास तथा अंडागार) निगम एक्ट, ९ ९५६ के बनने 
के समय से यह विभाग कृषि उपज के विधायन तथा विपणन को सुविधा प्रदान करने 
के उद्देश्य से क्षंडामारों के देशव्यापी समठन की स्थापना के लि केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों को सहयोग भी दे रहा है। अभी विभाग का कार्य चार खंडो मे संगठित 
किया गया है, अर्थात्‌ () वित्त एवं लिरीक्षण, (9) आयोजन तथा पुनर्मगठन, (0) 
सहकारी प्रशिक्षण एवं अ्रकाशन तथा (7४) हाथ क्रघा वित्त प्रवन्धन, प्रत्येक खंड 
एक उप-मुख्य अधिकारी के अन्तगेत है। क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 
तथा नई दिल्‍ली मे भी स्थापित किये गये हे 


बेकिंग क्रियाओं का विभाग 

बेकिंग क्रियाओं के विभाग का सुझ्य अकार्य भारतीय बेकिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण 
है। बेकिंग कपनीज एक्ट, १९४५ के अच्तगेत तथा रिखिे बैक आफ इडिया एवड के 
अन्तर्गत रिज़र्व बेक को समस्त बैकी के ऊपर पर्यवेक्षण तथा लियत्रण के अति विस्तृत 
अधिकार दिये गये है । इस विभाग के द्वारा बेक व्यापारिक बेको के कार्यों पर समीप 
से चोकसी रखता है। उसके कर्तव्यों में बैक के वे किंग व्यापार को भार करने तथा 
जारी रखने के लिये अथवा नये कार्यालय खोलने के लिये लाइसैन्स प्राप्त करने 
टिये प्रार्थतापत्रो का परीक्षण, भारत सर: द्वारा जाये पूजी के प्रचालन के लिये 
बेको के प्रार्थना पत्नो को निपदाना तथा लियत समय पर बेकी का निरीक्षण शामिल 
है। यह विभाग वेकों के ऋण के छिये प्रा्थेता पत्रों को भी देखता है तथा बेकिंग 
तथा वैत्तिक मामलों पर बैक तथा सरकारों की परामर्श देता है। इसे विभाग के 
शाखा कार्यालय ककता, कीर्पु७ मद्रास, नाग नई दिल्‍ली तथा जिवैर्धम 
में हे । 


अनुसंघान एवं सांख्यिकी विभाग शा 
जैसा कि पिछले परिख्छेद में समझाया गया है, अनुसंधात एव साख्यिकी वि 
का मुख्य प्रकाये देक को उसकी नीति निर्धारित करने में तथा आधिक एव दैत्तिक 


मामलो पर केर्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के उसके प्रकार्य मे सहायता 


हा 


८ रिज़यं बेक 


देता है। इस कार्य के लिये यह विभाग भारत तथा विदेशों की चालू आर्थिक एव 
वैत्तिक घटताओ से निकट सपक रखता हैं) यह विभाग पाच खड़ो में बेटा हुआ है - 
मौद्रिक अनुसंधान, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त, बेकिंग अनुसधान, ग्रामीण अर्थ-ास्त्र तथा 
सांख्यिकी खंड । 


साप्ताहिक आवेदन, तुलन-पत्र (89भा८९ 
50०८८) तथा प्रकाशन 


वैफरो के वेक, सख्कार के बेकर तथा देश के विनिमय प्राधिकारी के रूप में रिजे 
बेक दी क्ियायें बेक के साप्ताहिक खातों के आवेदन तथा वार्षिक वुलत-पत्र विवरण 
में प्रदर्शित होती है। एन की धारा ५३ के अनुसार, बेक के लिये यह आवश्यक है 
कि वह प्रति शुक्रवार तक का प्रचालन का ग बेकिंग विभाग का साप्ताहिक लेखा 
निश्चित हुप में तार करे तथा उसे केन्द्र सरकार के पास मेंजे; यह साप्ताहिक 
ब्रावेदन अयवा ठुछुननत्र केन्द्रीय वो की समिति की साप्ताहिक सभा के पश्चात्‌, 
जो साधारणतया बुधवार को होती है, ब्रकाशित किया जीती है। 
तुरुन-पत्र भी उसी रूप में अकाशित होता है जिस रूप में साप्ताहिक आवेदन होता है| 
केवल हानिलाभ खाते का आवेदन उसके अतिरिलत द्वोता है। बैक का लेखा-वर्ष 
१ जुलाई से ३० जून तक चलता है। 

बेक के साप्ताहिक आवेदन तथा अनुषूचित देकों की सपिडित स्थिति के साप्ताहिक 
बावेदन, जिनको भी बेक ही जाएी करता है, द्रव्य प्रदाय में गति, बेक साख, 
की बजट सबंधी क्रियाओं तथा अदायगी शव में प्रदर्शित अर्थे-व्यवस्था ४४ 
प्रवृत्तियों का, सक्षेप रूप में; सामान्यतः आलेखन (?०7०8) करते है। दर्शन 
बाबेदद जिनमें तीन तिथियों की सख्याये एकत्रित है तथा १०४ १०५, १११, १६६ 
पृष्ठो पर दिये हुए है। सिख लेक के साप्ताहिक आवेदनों के विभिन्न मंद पहि 
भीचे रामझाये गये हे वथा इसके पद्चात्‌ संख्याओं में विभिक्नता की व्याख्या दी गई 
है। इसीप्रकार अनुसूचित वैकों के साप्ताहिक आवेदत के विभिन्न मंदो तथा अकी 
में विभिन्नता को समझाया गया है। 


रिजद घेक के साप्ताहिक जावेदत 
भ्रचालन विभाग - देपता 


पहिले प्रचालन विभाग को देखते से यह पता चलेगा कि देयता में दो का: के 
मद हे -बेकिग विभाग के पास नोट तथा संचछन में वोट) हे दोनों मिल कर 
कुल प्रवाहित नोटो के बराबर होते है 


१०० रिज्॒वं बंक 


जहाँ तक प्रचालन विभाग का सम्बन्ध है, कुछ प्रचालित नोट, जो इस विभाग के 
देयता होते है, महत्वपूर्ण हे। बेकिंग विभाग के पास के नोट बेकिंग विभाग की 
तुरन्त की मुद्रा-आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये बंक की नकद राशि के अंग होते हे। 
सचलन के नोटो में रिज़वे वेक के बाहर के नोट, अर्थात्‌ देश के अन्दर जनता, बेको, 
राज्यकोपो इत्यादि के पास॒ के नोट तथा साथ ही देश के बाहर के नोट विद्येपत. फारस 
की खाड़ी के क्षेत्र के, जहाँ कुछ शेखो (58९7:00778 ) के राज्यों में भारतीय दपया 
विधिग्राह्म (.68र्श ग'शाव००) मुद्रा की तरह चलता है, शामिल है। 


प्रचालन विभाग की परिसंपत्ति 


अचालन विभाग की परिसपत्ति में सोने के सिक्के, सोना चादी, विदेशी ऋणपत्र, 
रुपये के सिक्के तथा रुपये के ऋणपत्र शामिल हे। भारत में भुगतान होनेवाले 
विनिमय बिल तथा रुक्‍्के भी, जो बैक द्वारा क्रय किये जाने के लिये ग्रा ह्म हो, परिसंपत्ति 
के अब हो सकते हैँ । जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, दर्तमान कानून के अन्तर्गत, 
सोने तथा विदेशी ऋणपत्रो के न्यूनतम सघारण (प्रंणीवागट्ट$) २०० करोड़ रु. 
के मूल्य के बराबर निर्धारित किये गये हे, इनमें से ११५ करोड रु. के मूल्य का सोना 
होना चाहिये। बंक के सोने के समस्त सधारण, जिनमें घातु तथा ग्रिन्लिया शामिल हे, 
बेक के लिये प्रचाछन विभाग के कार्यालयों में तथा भारत सरकार की टकसाल में 
जमा रहते हे। विदेशों ऋणपत्रों में किसी भी अन्तर्राप्ट्रीय भुद्रा निधि के सदस्य 
देश की मुद्रा में भुगताव होनेवाले ऋणपत्र आते हे तथा उनमे (१) किसी बेक के 
पास जो उस विदेश का प्रमुख मुद्रा अधिकारी हो, अथवा, यदि ऐसा बेक न हो, तो 
उस देश में इनकारपोरेटेड किसी बेक के पास प्रचालन विभाग के जमा शेष घन, 
(२) विनिमय बिल जिन पर दो या उससे अधिक उत्तम हस्ताक्षर हो, उस विदेश के 
किसी स्थान में लिखे गये तथा भुगतान होनेवाले हों तथा जिंदकी परिपाक होनें को 
अवधि नब्बे दिन से अधिक न हो तथा (३) पाँच बपं के अन्दर परिपराक होनेवाले 
उस विदेश के सरकारी ऋणपत्र, शामिल है । यद्यपि ऊपर छिखे ऋणपत्रों में विनि- 
योग करने का बेक को अधिकार हैं, तथापि अब तक प्रचालन विभाग द्वारा संधारित 
विदेशी ऋणपत्नो में केवल यू. के (ए.77.) सरकार के अल्पकालीन ऋणपत्र ही 
शामिल है । 


प्रचालन विभाग के रुपये के सिक्‍्को मे बेक के कार्यालयों तथा राज्य-कोप एजे- 
न्सियो सहित उसकी एजेन्सियो में रखी नकदी तिजारियो के कुछ रुपये शामिल है। 
जुलाई १९४० से रुपये के सिक्के के सधारणो में मुद्रा अध्यादेश (070र&708)+ 
१९४० (१९४० के न चार) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रघालित एक रुपये 
के नोट शामिल है। रिजवे बेक आफ इडिया एक्ट की धारा ३६ के अनुसार प्रचालन 
विभाग में रुपये के सिक्‍्को की रकम ५० करोड रू. अधवा कुछ परिसपत्ति का छठा 
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साप्ताहिक आवेदन, तुलन-पत्र तया अकाशन श्ण्श 


हिस्‍सा, इनमें जो अधिक हो, रखी जाती है। अधिकता अथवा कमी को विधिग्राह्म 
(हुक ग७ापे७) मूल्य के भुगतान के आमुल (बेक के तोटो, सोने अथवा 
ऋणपत्रों के हूपमें) केस्द्रीय सरकार को अधिक रकम के दे देने अथवा कमी को उससे 
प्राप्त कर छेने के द्वार ठीक कर लिया जाता है। ५ करोड़ रू. से अधिक के स्थाता- 
न्तरण संबधित व्यवितयों की स्वीकृति से होते है। बेक के पास रुपये के सिक्कों का 
आधिवय वैत्तिक वर्ष के अन्त में समर्पण कर दिया जाता है, जबकि कमी किसी भी 
आवेदन सप्ताह के अन्त में पूरी की जा सकती हैं। केद्रीय सरकार केवल बेक के 
द्वारा ही रुपये के सिक्‍को का प्रचालत अथवा सचलन करती है, तथा बेक भी संचलन 
अपवा ऊपर दी हुई रीति से सरकार को देने के अतिरिक्त छपये के सिक्कों फो किसी 
प्रकार इस्तेमाल नहीं करता। इस धारा के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप तथा 
रुपये के सिक्यों के सचलन से वापस होने के कारण प्रचालन विभाग में बेक द्वारा 
सघारित रुपये के सिक्कों की मात्रा बराबर बढ रही है, ४ अप्रैल १९५५८ को मह संख्या 
१२७. ६ करोड़ रु. थी । 


झुपये के ऋणपत्रों में राज्य कोप पत्र तथा सार्वजनिक ऋण से सबंधित किसी भी 
अवधि के केद्रीय सरकार हारा प्रचालित ऋणपत्र शामिल है। 


बेकिंग विभाग-देयता 

बेकिंग विभाग के आवेदन में, देयता की तर अथम दो मद चुकती पूजी तथा 
आरक्षित निधि है। प्रारंभ से ही बेक की पूजी ५ करोड ही रही है तथा १ जनवरी, 
१९४९ से इस समस्त पूजी पर भारत सरकार का स्वामित्व रहा है। ऊँछ समय 
पूर्व तक प्रारक्षित विधि ५ करोड झ- थी जिंसका अशदान एक्ट की धारा ४६ के अनुसार 
सरकार ने सरकारी ऋणपत्रो के रूप में किया था, किन्‍्तु भ्रचालन विभाग द्वारा 
संधारित सोने के अवदूबर १९५६ में पुनः मूल्या हि के पश्चात, केद्वीय सरकार की 
अनुमति से, पुनः मूल्याकन के फलस्वल्स होनेवाले ७७.७ करोड |. के लाभ में से 
७५ करोड़ रु. की रकम प्रारक्षित निधि मे स्थासात्वरित कर दी गई तथा इस प्रकार 
३० चून, १९५७ से प्रारक्षित निर्धि बई क्र ८० करोड़ रू हो गई। 

अगछे दो मद राष्ट्रीय कृषि साल (दीघ॑कालीन क्यायें) तिधि तथा राष्ट्रीय 
कृषि साख (स्थायीकरण) जिधि है. जो एच्ट की धारा ४६ तथा ४६ ख के अन्तर्गत 
स्थापित हुए तथा जिनमें बेक को वापिक अशदान देता आवश्यक होता हैं! जून 
१९५८ के अंत में इन लिधियो के शेष घन करमाचुततार २५ करोड रु तथा रे करोड़ रु- 
थे। 

बैक के पास जमा का वर्गकिरण दीन समूहों में होता है“ सरकार की, बेंको 
तथा दूसरों की जमा। सरकार की जमा, जिन्हें बेक एट की घाराओं २०७ २४ 
तथा २१ क के अन्तगरेंत रखता है, पुनः क्ेल्दीय सरकार की जमा तथा अन्य 


श्ण्२ रिज्वव बेक 


जमा में विभाजित हूँ। अन्य सरकारी जमा राज्य सरकारों के जमा खातो को प्रद- 
छित करती है। केन्द्रीय सरकार की जमा अप्रैल १९४६ में अपनी ५३३ करोड रु. की 
चर्म सीमा तक पहुँच गईं। सरकारी शीप धन में विभिन्नता केवछ जनता के साथ 
सौदों को ही प्रतिविम्बित नही करती, चरन्‌ स्वयं रिजवे बेक के साथ तथा कभी कभी 
विदेशी सरकारों तथा एजेन्सियों के साथ किये सौदों को भी प्रतिविम्बित करती है। 


बेकों की जमा मे एक्ट की धारा ४२(१) के अन्वर्गंत अनुसूचित बेको के परिनियत 
शेष धन, उन अन॑-अनुसूचित बेको के, जिन्हे रिज़वे बेक में खाते खोलने की आज्ञा 
मिल गई है, शेप धव, तथा उन राज्य, सहकारी बेको के शेप धन, जो बेक का वैत्तिक 
'निभाव प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये समझौतो के अनुसार शेप धत रखते हैः 
झायमिल है। यह देखा गया है कवि बेक सामान्यत. परिनियत न्यूनतम से अतिरिक्त 
दोष धन रखते हे, अनुसूचित बेकों के उन अतिरिक्त जमा में उतार-चढाव द्वव्य 
बाज़ार की परिस्थि तियो को भलीभाति दर्शाते है । सामान्यत., व्यस्त समय [मवम्वर- 
अप्रैल) में अतिरिक्त शेप धन घटते हें जबकि मन्‍्दी की ऋतु (मई-अव्टूबर) में उनकी 
प्रवृत्ति बढोतरी की ओर होती है। हाल के वर्षो में अनुमूचित बंको के अतिरिक्त 
प्रारक्षण घटे है जब कि रिजर्व बेक से लिये उनके ऋण में वृद्धि हुई हू 


बैक के पास अन्य जमा में नाना प्रकार के मद जैसे (4) भारतीय औद्योगिक वित्त 
निगम तथा राज्य वैत्तिक निगमो आदि अर्ध-सरकारी सस्थाओं की जमा, (7) 
र्जिबे बैक के कर्मचारियों की प्रावधायि (?70एंतेया), पेन्शन तथा गारंटी 
निधिया, (77) विदेशी केन्द्रीय वेको तथा सरकपरो के शेप धन तथा (7४) अन्तर्राष्ट्रीय 
सुद्रा निधि तथा पुनननिर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बेक के खाते शामिल है! 
बेक बिना कुछ लिये अन्तर्राप्ट्रीय मुद्रा निधि के लिये रपये के दो चालू खाते तथा 
पु्निर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय वैक के लिये एक खाता रखता है। न. १ 
खाते का उद्देश्य, जिसमें भारत के अम्यञ्य (४०४७) का १० प्रतिशत जमा किया 
गया हैं, देश के विनिमय सौदो को पूरा करना है। निधि के लिये प्राप्त हुआ रुपया 
भी इसी खाते में जमा कर दिया जाता है। इस खाते में भारत के अभ्यंश का न्यूनतम 
एक प्रतिशत शेप घन्र सदा रखना आवश्यक है। निधि का न २ खाता क़ियाशील 
खाता है जिसका प्रयोग वेक द्वारा किये गये निधि के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने 
तथा निधि द्वारा उसके प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओ के हेतु घन निकालने के 
छिये होता है। कोष के सचालन व्यय को पूरा करने के लिये नियत अवधि पर न. 
एक खाते से छोटी रकमें स्थानान्दरित करके इस खद्तते में जरा कर दी जाती हे 


बेकिय विभाग के देयता पाइव॑ में झेष झीर्षक भुगतान करनेवाले बिछ तथा अन्य 
देयता है। भुगतान करने वाले बिलछो मे मुख्यत. बेक के कार्यालयो द्वारा एक दूसरे 
के ऊपर, थेक की एजेन्सियो द्वारा वेक के कार्यालयों के ऊपर तथा राज्य-कोप कार्यालयों 
द्वारा एक दूसरे के, स्टेट वेक आफ इडिया तथा अन्य एजेन्ट वेको के ऊपर लिखे अदत्त 
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(0फ#श्ा्पीए 8) सरकारी तथा बेक ड्रापट दामिल है। अन्य देयता में बेकों 
के कार्माठय के वीच मार्गेस्थ म॒दों से संबंधित निलम्बित-लेखे में लिखी रकमें तथा 
रेखा-वर्ष के अन्त में सरकार को हस्तान्तरण करने से पूर्व विभिन्न ज्ञीपेंकों के अंतर्गत 
बैक के लाभ जैसे व्याज, बट्दा, विनिमय, कमीशन इत्यादि झामिल हे 


बेकिंग विभाग -परिसंपत्ति 


प्रिसपरत्ति पाश्वे में पहिले तीन मद नोट, रूपये के सिक्के तथा छोटे सिक्के होते है. 
जो सब मिल कर बेकिंग विभाग के नकद पं की रचता करते है! यहाँ दिखाई 
नोटों की रकम प्रचालन विभाग के देयता पाव में दिए मद” बेकिंग विभाग में 
संघारित नोटों - के वरावर होती है, जब कि क्रय तथा बट्टे पर लिये बिल राज्यकीष 
पत्रों तथा पुरर्भजन किये व्यापारी बिलो को दर्शाते हैं; यह मंद सामान्यतया छोटा 
होता है, इसमें मुख्यतः केद्रीय सरकार के राज्यकोप पत्र रहते है। 


खिदेशों में संधारित शेष धन में प्रधानत- नकदी (मुख्यत- बैक आफ इग्लेड के 
पास दोप घन) तथा बेक आफ इग्लेड के पास संघारित अल्पकालीत ऋणपत्र झामिल 
है; उनमे रिज़र्व बेक आफ इंडिया द्वारा स्टेट बैक आफ पार्किस्तान, फेडराल रिजवे वेक 
आफ स्यूयार्त तथा बेक के छद॒न स्थित कार्यालय में रखें कार्यरत शेप धन भी शामिल हें। 


सरकार को ऋणपत्र तथा अग्रिम केद्वीय तथा राज्य सरकारों को अर्थापाय 
उधार के रुप में प्रदान किये अल्पकालीन निभाव को दर्शाते है। रस श्ीषंक के अन्तगेत 
एक्ट को धारा ४६ क के अनुप्ता दप्ट्रीय कृषि साख (दीघेंकालीत क्रियाओं) निधि 
मे राज्य सरकारों को प्रदान किये गये ऋण तपा अंग्रिम तथा राज सरकारों को दिये 
गए अस्थिर ओवर ड्रापट भी शामिल है। 


अन्य ऋण तथा अग्रिगों में धारा १७ की अनेक उपधाराओं के अन्तगंत, जो 
ररिजवे बेक को अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बेको, भारतीय औद्योगिक वित्त 
जिगम ठथा राज्य वैत्तिक निगमो की वैत्तिक जलिभाव प्रदान करने का अधिकार देती है, 
बैक द्वारा दिये गये ऋण तथा अभ्निम शामिल है। पिछले ४५ वर्षो में इन अग्निमो 
की प्रवृत्ति सामान्यतः बढ़ोतरी की ओर रही है। 


लिवेशोँ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के रुपये के ऋणपत्र तथा अन्य अनुमति 
प्राप्त ऋणपत्र जैसे स्देट बैंक आफ इडिया, राज्य सहकारी बैकों तथा राज्य वैत्तिक 
प्लगमों के शेयर, तथा भूमि वंधर्क बैको के डिवेन्चर शामिल है। धार २७ (८) के 
अन्तगेत बैक को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के किसी भी अवधि के ऋणपत्रों तथा 
बेक के केन्द्रीय बोर्ड की सिंफारिस पर क्ेस्द्रीय सरकार दारा इस कार्य के लिये निश्चित 
किसी स्थानीय सत्ता के ऋणपत्रो को क्रय विक्रय तथा बेकिंग विभाग में घारण कस 
का अधिकार है। बेके की स्टेंट बेक आफ इंडिया अथवा इस कार्य के लिये केख्रीय 


ह्ग्ड 


रिज़र्व देक 


रिजदे बेक 


रिजिवें देक आफ इडिया एक्ट, १९३४ के अनुसार मार्च २८, १९५८, अप्रैल 


देयता 


बेकिंग विभाग में सधारित 
नोट ५ है 

संचलन में नोट 

कुल प्रचालित नोट 


कुल देवता .. 9५ 
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१०६ रिज़र्व बेक 


सरकार द्वाया अधिसूचित किसी जन्य बेक अथवा वैत्तिक संस्था के शेयरों तथा पूजी में 
विनियोग करने का तथा उन्हे बेचने का अधिकार प्राप्त है । 


अन्य परिसंपत्ति में मुख्यतः भू-गृहादि, फ़रनीचर, फिटिंग, लेखन-सामग्री, बेक 
द्वारा किये गये व्यय को प्रदर्शित करनेवाले ज्ञीपकों के नाम आधिक्य तथा सग्रह के 
दौरान में मद आदि शामिल हूँ । 


एक सप्ताह में विभिन्नता की व्याख्या 


पिछले अनुच्छेदो में बेक के साप्ताहिक आवेदन भें लिखे जाने घाले विभिन्न मदो 
की प्रकृति का वर्णन किया गया है । किन्‍्ही दो ऋ्रमानुसार सप्ताहों की तुलता से, 
जैसा कि साथ दिये हुए दृष्टान्त में है, यह पता चल जावेगा कि किस प्रकार देयता में 
परिवतेन के अनुरूप परिसपत्ति में भी परिवर्तन होते हे दथा किस प्रकार प्रचालन 
विभाग के किसी खाते से वेकिंग विभाग मे अथवा उसके विपरीत स्थानान्तरण के 
परिणाम स्वरूप समायोजन (0]2४ए०७7४७) होते हैं। अधिक अवधि 
जैसे एक वर्ष के अन्तर के आबेदनो की तुलना से वैत्तिक प्रवृत्तियो तथा देश की सामान्य 
आशिक परिस्थिति पर अधिक प्रकाश पडेगा। 


१०४, १०५ पृष्ठो पर दिये आवेदनों से यह देखा जा सकता है कि ४ अप्रैल, १९५८ 
को समाप्त होनेवाले सप्ताह में - एक अवधि जिसमे वैत्तिक दर्ष के अन्त के सौदे आते 
है -सचलछित मोटो में ४०, ६ करोड रु. की वृद्धि हुई, दूसरी ओर बेकिंग विभाग में 
सधारित नोटो मे २ ३ करोड रू की कमी हुई तथा इस प्रकार प्रचालन विभाग के कुछ 
देयता में ३८ करोड़ रु. के लगभग निबल वृद्धि हुई। इसके अनुरूप परिसपत्ति पा में 
३८ करोड़ रु. की निबल वृद्धि हुई तथा जिसमें विदेशी कऋणपत्रो में ४५ करोड रु. वी 
वृद्धि तथा रुपये ऋणपत्रो तथा रुपये के सिक्‍को में क्रमानुसार ५ करोंड रू तथा 
२ करोड रु. की कमी व्याप्त थी। उस सप्ताह में ३९ करोड रु. के तदर्थ (48० ॥०८) 
राज्य-कोप पत्रों की (जिन्हे रु के ऋणपत्रों मे दिखाया गया है) अवधि पूरी हो गई 
हुँ। इनमें से १५ करोड रु की पूर्ति नयें तदर्थ बिलो की सृप्टि द्वारा हो गई तथा शेप 
२४ करोड ह. की स्थानापत्ति, जो निवल मिटाने की क्रिया (0४४७८शी४४४0॥8) 
को प्रदर्शित करते थे, बेकिंग विभाग से २० करोड रू के विदेशी ऋणपत्नों तथा ४ 
करोड रु. के, रुपये के ऋणपत्रो के स्थानान्तरण द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त सचलत 
में नोटो में विस्तार को बे किंग विभाग से प्रचालन विभाग को २५ करोड़ रु. के विदेशी 
ऋणपत्रो तथा १५ करोड रु. के रुपये के ऋणपत्रो को स्थानान्तरित करके ढाका 
गया। संचलन में, नोटो मे विस्तार राज्य सरकारो द्वारा वडी मात्रा में किये गये व्यय 
के कारण हुआ, जिसे उन्होने अपने रिज़वे बेक के पार नकद आधिवय को निकाल कर 
तथा अंक से अर्थोपाय ऋण लेकर पूरा किया। बेक के पास यज्य सरहारो 
की जमा में ४८ करोड रु. की कमी हो गई, किन्तु उसने अर्थोपाय उदार द्वारा ३६ 
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करोड़ रु, के ऋण को ढेंक लिया; और यदि इस तथ्य को जोड़ा जाता है तो राज्य 
सरकारों के शेष घ॒त में कुल ६४ करोड़ उ. की कमी हुई । केद्धीय सरकार के झेष 
बन में, तदर्थ राज्य-कोय पत्नो की रद करने की निबंल क्रिया के कारण २४ करोड रु. 
नाम लिखें जाने के परचात्‌, ७ करोड रु. की वृद्धि हुईं। लन्दन से भारत के उच्च 
आयुक्‍त के कहने पर स्टलिय के स्थानास्तरण द्वारा २२ करोड रु. की रकम जमा 
होते के पश्चात्‌ भी विदेशों में सधारित शेप धन में २७ करोड़ रु. की कमी हो गईं । 
यहाँ यह बताना ठीक होगा कि निधि का यह स्थानान्तरण वेक के पास केन्रीय सरकार 
की जमा में वृद्धि के लिये भुख्यत' उत्तरदायी था। परन्तु, जेसा कि पहिले कहा जा 
चुका है, विदेशों में संघारित शेप घन में अधिकाश कमी बेकिंग विभाग से प्रचालत 
विभाग मे स्थानान्‍्तरणों के कारण हुई। विदेशी परिसपत्ति पर इन सौदों का 
सम्मिछित प्र भाव साधारण हुआ - केवछ ४ करोड़ रु. को कमी हुई । 


उस सप्ताह में वैकिंय विभाग में देखे गये दो अन्य परिवर्तेत बेक की जमा में 
१३ करोड़ रु. की वृद्धि त्या अन्य ऋण तथा अग्रिमों में, जो मुख्यतः अनुसूचित तथा 
राज्य सहकारी बंको के पास चालू साख को दिखाते है, ४ करोड़ रु. की कमी थी । 


यह पहिले भी छिखा जा चुका हैं कि प्रचालन तथा बेकिंग विभागों का अन्तर 
आधारभूत महत्व का नही है। यह भी देखा जा चुका है कि प्रचालन तथा बेकिंग 
विभागों की परिसंपत्ति का समय-समय पर स्थान-परिवतंन होता रहता है। इसलिये 
सद्दा यह उचित है कि किसी अवधि मे विस्तृत मौद्रिक तथा बैलिक प्रवृत्तियो पर विचार 
करने के लिये दोतो विभागो की सम्मिलित देयता तथा परसपत्ति में परिवतेनो, अर्थात 
पूरे बेक का एक साथ, अध्ययन किया जाय । जैसा कि उचित ही है, इस प्रकार एक 
विभाग से पूरे में परिसंपत्ति के स्थान एरिवतेन की उपेक्षा हो जावेगी । यह बेक के 
रुपये के ऋणपत्रों तथा विदेशी परिसपत्ति के सघारणों पर विशेषत् कायू होता है। 


एक वर्ष में विविधता का विश्लेषण 


सह कथन कि रिजेब बेक के साप्ताहिक आवेदन अर्थ-ब्यवस्था की वैत्तिक प्रवृत्तियो 
को सामान्यत. प्रतिविम्दित करते हे, एक सप्ताह से अधिक लम्बी अवधि, जैसे एक 
बे, के आबेदनो की तुलना करने से, स्पप्ट हो जावेगा। यदि वर्ष को ४ अप्रैल, 
१९५८ तक बढ़ा कर देखा जाय तो विदित होगा कि बेक के देयता तथा परिमपत्ति में 
हुए भुब्य परिवर्तत इस प्रकार थे-सचलित नोटों मे ५६ करोड़ रु. को वृद्धि हुई, 
केन्रीय सरकार की जमा में ५ करोड र. की तथा राज्य सरकारों की जमा मे ०.७ 
करोड ह. की अल्प कमी हुईं। प्रत्यक्ष रूप में इच अल्प विभिन्नताओ ने इत सरकारों 
तथा रिज्वे बेक के बीच वर्ष से हुए बडे सौदो को ढाक लिया । इसका पता बेक के 
रुपये के निवेशों तथा राज्य सरकारों को दिये ऋणों तय अग्रिमो में सार्थक चृद्धि से 
चलता है। उस वर्ष में बेक के रुपये के निवेशों मे ३७७ करोड रु. की वृद्धि हुई, 


श०्८ रिज्॒द बेक 


२५१ करोड़ रु. की प्रचालन विभाग में तथा १२६ करोड रु. की बेकिंग विभाग में। 
यह निबल स्थिति ४४१ करोड़ रु. की तदथ्थं राज्य कोष पत्रों (जिनके आमुख उतनी 
ही मात्रा में, मुख्यत द्वितीय योजना के बढते हुए विकासनात्मक व्यय के वित्त प्रबन्ध 
के लिये, केन्द्रीय सरकार को साख दी गई) तथा ६७ करोड रु, की बेक के रुपये के ऋण- 
पत्रो की खुले बाज़ार में बिक्नी को जोडने के पश्चात्‌ है। 


रिज़दें बेक द्वारा सघारित विदेशी परिसपत्ति में २४१ करोड रु. की कमी हो 
गई, यह इस अवधि के मूल लक्षण, अदायगी शेप में घाटे की सूचक थी। अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा निधि से ३४,५ करोड रु के निबल ऋण तथा यू. के से पेन्शन वापिक-वृत्ति 
(477पाए) निधि के आधिक्य (॥8:0685) के पूर्द भुगतान के अन्तगंत २२ करोड़ 
रु. की प्राप्ति को हिसाब में लेने के पश्चात्‌ भी प्रचालन विभाग के विदेशी ऋणपत्रो 
में १९६ करोड रु की तथा बेकिंग विभाग के विदेशों में सघारित शेष धनों में ४५ 
करोड रु. की कमी हो गई; पहिले वाला सौदा, जिसने अपने अनुरूष बेक की देवता 
को जन्म दिया, बेक के पास अन्य जमा में वृद्धि के रूप भे प्रतिविम्बित हुआ (४१.८ 
करोड़ रु.) । बाद वाले सौदे ने केन्द्रीय सरकार के रिज़बे बेक के पास जमा में अपने 
बराबर वृद्धि कर दी। रिज़वे बेक आफ इंडिया (सश्योघन) एक्ट, १९५६, के अनु“ 
सार प्रचालन विभाग में सघारित सोने के पुनः मूल्याकन से प्राप्त ७७ , ७ करोड रु. 
के छाभ में से, (प्रचालन विभाग में सघारित सोने में उतनी ही वृद्धि हुई) लेखा वर्ष के 
अन्त में (७५ करोड रु ) ध्रारक्षित तिधि खाते में तथा (२.७ करोड रु-) केन्द्रीय 
सरकार को हस्तान्तरित करने के कारण अन्य परिसपत्ति में ७६ करोड़ रु की कमी 
हो गई। इस प्रकार संचलित नोटो मे विस्तार, जिसका पहिल्ले जिक्र किया जा 
चुका है, मुख्यत. वजठ में ठोस घाटे के कारण हुआ जिसे उस अवधि में हुए अदायगी 
शेष (899॥06 ०0 ?8ए7श078) के भारी घाटे द्वारा पूरा किया गया। 


अनुसूचित बंकों की संपिडित स्थिति के साप्ताहिक आवेदन 

रिजर्व बेक आफ इडिया एक्ट की घारा ४३ के अनुसार बंक प्रति सप्ताह एक 
आवेदन तैयार तथा प्रकाशित करता हैँ जिसमें अनुसूचित बेकों के भारत में व्यापार 
की सर्पिडित स्थिति के मुख्य मद होते हे। यह आवेदन घारा ४२ (२) के अन्तर्गत 
शुक्रवार को व्यापार बन्द होने के समय तक के (अथवा यदि शुकवार की छूट्टी हो तो 
उसके पहिले कार्य के दिन तक के) अनुसूचित बंको द्वारा दिए हुए आकड़ो पर आघा- 
रित होता है, तथा सामान्यतः अगले शुक्रदार तक छपने के लिये दिया जाता है। 
यह उस सप्ताह में अनुसूचित बे को के मुख्य परिरुर्पात्त तथा देयता में विस्तृत परिवर्तन 
पर प्रकाश डालता हूँ। साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति को तँयर करते समय उन बंकरे के 
संबध मे जो अतिम विवरण देने में असमर्य रहे हो, अस्थायी अको का प्रयोग किया 
जाता हैं, परन्तु बाद में अतिम अक प्राप्त हो जाते हे तथा उन्हे बेक के पत्र तथा साख 
एव वित्त पर रिपोर्ट में प्रकाद्चित आकडो में समामेलित कर दिया जाता है। समस्त 
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वाणिज्य बेको, अर्थात्‌ भारतीय अनुसूचित बेकी, विदेशी बैकों तथा सूचना देनेवाले 
अन-अनुसूचित बैकों की भारत में परिसपत्ति तथा देयता के सम्पूर्ण ढाँचे से सबंधित 
पूरे आकडे भी रिजवे बेक द्वारा प्रति मास प्रकाशित होते हे । यह आकड़े उन विव- 
रणो पर आधारित होते हैं जिन्हे बे किंग कपनीज एक्ट की घारा २७ (१) के अनुमार 
बैको को निर्धारित रूप में रिजर्व बेक को देना होता हैं। भारतीय बैको की विदेशों 
में परिसंपत्ति तथा देयता से संबंधित सास्यिकी, प्रति वर्ष नियत समय पर बैक के पत्र 
में छपे लेखो में प्रकाशित होती है। साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित होनेबाले 


विभिन्न मद नीचे समझाये गये हैं। 


माँग देयता में वे सब देयता शामिल है जिनका भुगतान मॉगने पर करना होता है, 
उदाहरण के लिये माँग जमा, तार तथा डाक द्वारा चालू स्पानान्तरण, माँग ड्राफ्ट, 
माँग पर भुगतान होनेचाले बचत के जमा, कालातीत सावधि जमा, देय बिल, लाभाश 
के अदस अधिकार पत्र, तथा बेको से माँग 5६” (रिजवं बेक, स्टेट बेक आफ इंडिया 
तथा इस सदर्भ मे अधिमूचित किसी अन्य बैंक के अतिरिक्त) । 


'वयादी देयता में सावधि जमा (रिखिवे बैक, स्टेट बेक आफ इडिया तथा अधि- 
सूचित बेक के अतिरिक्त), बेको से लिये सावधि ऋण, तथा अन्य बाहरी देयता जिनका 
भुगतान माँग पर होना नही होता, शामिल है। चुकती पूजी, आरक्षित निधि, लाभ 
हानि खाते मे जमा आधिवय आदि म॒द, जो बाह्य देयता नही है, माँग अथवा सावधि 
देयता मे शामिल नहीं होते। 


बेकों से ऋण (स्टेट बेक आदि के अतिरिक्त) जून १९४८ से पृथक दिखाये 
जा रहे हे। 


स्टेट बेक तथा/अथवा सूचित किये बेक से ऋण उनके द्वारा अनुसूचित बैको की 
प्रदान की साख को दिखाते हे । रिजर्व बैक से प्राप्त ऋणो में घारा १७ (४) (क) 
तथा धारा १७ (४) (ग) के अन्तगेत बेक द्वारा प्रदान किये अग्रिम आते है; धारा १७ 
(४) (ग) के जन्तरंत अभिस, जो बिल बाजार योजना के अन्तर्गत अग्निमो को दर्शाते 
है, पृथक कोष्ठको (872० ६०४) में दिखाये जाते है। रिजर्व बेक से लिये 
#ऋण से संवधित आंकडे घारा ४२ (२) के अन्तर्गत नही माँगे जाते, वरन्‌ रिज्रवे बेक 
के अभिलेखो से तैयार किये जाते है। 


५ नकदी में चालू नोट तथा सिषके, जिन्हे जमा किये घन के रूप में रखा जाता 
है (क्षाएआंए०्ते ४४ थी 7707059) शामिल है; विदेशों की मुद्रायें शामिल 
नीकीजाती।._.  इमम्ाक कौ जाती । 





*% निर्धारित रूप वे किय कंपनीज एंव्ट १९४९ के अन्तर्गत बने नियमों के साथ 
दिया तेरहवाँ फार्म है। 


११० रिजर्व बेंक 


रिजर्व बेक के पास शेषठ घन वे होते हे जिन्हे रिज्ञबें वेक आफ इंडिया एक्ट की 
घारा ४२ (१) के अनुसार अनुसूचित बेक रखते हें। बेकिंग कपनीज्ञ एक्ट, १९४९ 
की घारा ११ (२) के अनुसार विदेशों मे इनकारपोरेटेड बेको द्वारा रिज बेंक के 
पास रखे नकद जमा, इस मद में झामिल नही किये जाते ! 


चाल खाते में अन्य बंको के पास शेष धन अन्य बेको के पास सधारित माँग जमा 
को प्रदर्शित करते हे, इस मद के अक नवम्दर १९५१ से उपलब्ध है । 


अविल्‍्म्ब तथा जल्पसूचना पर राशि (ैणा९ए 8 की शाते ग्राण 
7070७) में प्रधानतः अन्य बेको को उनकी प्रार्थेना पर उपलब्ध होनेबाली 
निधिया जिनका पुन भुगतान ऋणदाता वैकों की इच्छा के अनुसार अविल्म्ब 
अथवा अल्प सूचना (परन्द्रह दिन अथवा उससे कम) पर हो, शामिल हे। ये 
आकड़े, जो पहिले अग्रिमो के अन्तर्गत शामिल किये जाते थे, नवम्बर १९५१ से 
अछग उपलरूब्ध हे । 


सरकारी ऋणपत्रो में निवेश केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋणपत्रों के, 
जिनमें राज्य-कोप पत्र, राज्य-कोप जमा की रसीदें, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तथा 
राज्य-कोप धचत जमा प्रमाणपत्र शामिल है, बहियो में लिखे मूल्य (300 ५७०७) 
को प्रदर्शित करते है। बेकिंग कपनीद एबट १९४९ को घारा ११ (२) के अन्तगेंत 
रिजर्व बंक में जमा की हुई केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के ऋण-पत्रो (मय राज्य-कोप 
पत्र के) इस मद के अन्तर्गत शामिल हे। इस शीर्षक के अन्तर्गत आकडे तवम्बर 
१९५१ से मेँगाये जा रहे हे । 


अग्रिमों में ऋण, ओवर ड्राफ्ट, नकद साख, अन्य बेको की प्रार्थना पर उन्हे दिया 
ऋण जिसका भुगतान पन्‍्द्रह दिन के पश्चात्‌ होना हो, दयामिल है । 


खरीदे तथा वट्टा किये स्वदेशये-बिलो मे भारत से लिखे यये वया भुगतान होनेवाले 
बिल, मय खरीदे हुए माँग ड्रापट के, आते है। खरीदे हुए स्वदेशी-विक्त नवम्वर 
१९५१ तक अग्रिमों के अन्त्येत दिखाये जाते थे । 


खरीदे तया बट्टा किये विदेशी-बिलों में आयात तथा तिर्यात के सब ही विदेशों 
बिल शामिल है। मई १९५४ से पूर्व भारत में खरीदे तथा बद्ठा किये आयात बिल 
अप्रिमो के अन्तगेत दिखाये जाते थे लेकिन खरीदे तथा बट्टा क्ये निर्यात बिलो से 
स्बधित आँकड़े उसी महिने से ही मेंगराये जाने रूग्रे । 


रिजव बेक के प्रकाशनों में प्रयोग किये गये शब्द “ बेक साख ' अग्रिमों के योग 
तथा खरीदे और बद्टा किये स्वदेशी तथा विदेशी बिछों को दशते हूं । 


९€)/7 , ४ 
साप्ताहिक आवेदन, छुलन-पत्र तथा प्रकाशन १११ 
शत्रवार, ४ अप्रैल २९५८ को व्यापार के बन्द होने तक झनुसूचित बैकों की 


स्थिति का आवेदन, पिछले सप्ताह के शुक्रवार की तथा विठछले वर्ष के उसी शुक्रवार 
गेकॉवीलिटिकुलाल लए एफ बी स्थिति के तुलनात्मक आवेदन के साथ 


को ५ 
००० छोड़े हुए 


अन्व-१ ६५८ २८-३-१६५८ाँ. ५7-६६५७ 
न सिननननन तट 
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रु झ रु 
५ भारत में माँग देयता 
(() स्टेट बेक तथा 
अधिसूचित बेको 
के अतिरिक्त वेको 
से ऋण (क) - « १५,९५,१ ३ १५,२४८ ७,८९,४६ 


() अष्य माँग देगता छण्१५३:५८.. ७२९/९९९९ ७१८, १४५३ 


२. भारत मे मियादी देवता 
() स्टेट वेक तथा 
अधिसूचित बेको 
के अतिरिक्त वेको 

से ऋण (क): - १५६८२९%९९ १४,८५७४५० २,०९,०० 


(४) अन्य मियादी 
देयता ५. ७२८,०८,७८ ७१९%,६४,२र ४७८,फ४, ४४ 


३. स्टेट बेक तथा मियवा 
अधिसूचित बेक 
भारत में ऋण 
(0) माँग देखता -* १०,३४३ १०,७७५४ १०,७६:५५ 


(४) मियादी देयता . - ४ अर २०,०९० हक 
४. भारत में रिजवे बेक 


आफ. इंडिया से ३७,९४,१७ ४२,००)र५ <१,९६,२७ 
ऋण (ज) ,.. (२४,१९०) (२६/५०१६) (५८,३२,३० ) 


कै बज कक 58 न टटट न न भारत में नकदी. «+* ४१,७४२ ३७,२०२ ड२,१८,४५ 
__ 


“ 


श्र रिज़र्व बेक 





००० छोडे हुए 
अ-४-१९५८+% २८-३-१९५८+  ५-४-१९५७ 
रू रू रु 

&. भारत में रिजर्व वेक के 

पास छेष घन ४ <र३,०७,७६ ६७,७८,१० ६१,२७,६९ 
७ भारत में अन्य बेको के 
पास चालू खातो में छेप 

घन ४ 92 १२,२७,५१ ११,१६,७० ११,१५,२८ 


८. भारत में अविलूम्ब तथा 
अल्प सूचना पर राशि ४३,२८,९८ ४१,६८,२६ ३२,६०,१७ 


९. भारत में केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारो के 
ऋणपत्र, मय राज्य- 
कोष पत्रों तथा राज्य- 


कोप' की जमा रसीदो 

में निवेश (बहियो में 

लिखे मूल्य पर) .. ४४०,५५,९०  ४४०,३५,९२ ३४७,२३,८२ 
१० भारत में अग्रिम... ८०८,४९,०४ ८०५,८८,९३. ७१६,५२/४५ 


११ भारत में खरीदे तथा 
बट्टा किये स्वदेशी 
बिल - « १२०,६स२रर ११६:५९,६०. १२४,३८,६५ 

१५ भारत में खरीदे तथा 
बट्टा किये विदेशी 
बिक .. रू ४०,२९,१६ ३९,८४,४० ५८,७०६२ 





_*उन बेकों के जो अतिम विवरण नही भेज सके अस्थिर अक झामिल किए 
गए हू । 
नोट क-रिज़ बेक से ऋण के भी अतिरिक्त 
ख -कोप्ठको (3780 :०(४) में अंक रिजर्व बेके से मियादी बिलो तथा/ 
अथवा रुक्‍्को के आमुख ऋणों को दर्शाते हूँ ॥ 


साप्ताहिक आवेदतः सुलनन्यत्र तथा प्रकाशन ११३ 


साप्ताहिक तथा वापिक दिभिन्नताओं की व्यास्यए- 


यह बताने के लिये कि किस प्रकार देयता में पूर्वतेतों के अनुरूप अनुसूचित 


बेको की परिसिपत्ति में भी परिवर्तन होते है, इते आविदतों में दिये हुए. अको में साप्ताहिक 
तथा वापिक को संक्षेप में समझाना यहा उचित होगा। ४ अप्रैल, 


ह! 

के अतिरिक्त) में २२ करोड़ 5. की एकदम वृद्धि हुई। शुद्ध स्ियादी देयता में भी 
छगभग ८ करोड़ ए. की वृद्धि हुई। ईर्त प्रकार कुछ निबर देगता में ३० करोड रुपए 
को वृद्धि हुए सप्ताह जे साख प्रदान करने में केवल ७ करोड र. का विस्तार हुआ। 
जिससे दैकों ने अपने अतिरिक्त साधनों का उपयोग अपने नकद प्रारक्षणो में २० 
करोड़ ए. की वृद्धि करने नें तथा रिजवे वेक से लिये अपने ऋण में ४ करोड़ रु की 
कमी करने में किया, २ करोड <- की कमी बिल बाज्ञार योजना के अन्त हुई) 
उस सप्ताह में बैको ने अपने अपने निवेश्ञों में भी कुछ वृद्धि की) 

४ अप्रैल १९५८ को समाप्त होनेवारे में, निबल 

२८३ करोड़ रु की वृद्धि हुई सबसे अधिक वृद्धि (२५० करोड है. ) मियादी देयता 
में हुई॥ जमा देयता में उस वर्ष वृद्धि पिछके बे में हुई वृद्धि (१९६ करोड़ रु.) से 
दोगुनी से अधिक थी। परन्तु, यह बताता आवद्यक है कि बर्ष में मियांदी देयता में 
एकदम वृद्धि का एक भाग विशेष लाइसैन्स (९-५. 480 ) के अन्तर्गत सुर चप्दू, 
अमेरिका (.8.8. ) से माल के आया से सबधित प्रतिरूप विधियों (ए०एश- 
३०७४ एि0०व8) के कारण हुआ ॥ वर्ष में, चालू साख (वो 0ए/80070॥78) 
में केबड ७० करोड रू. की वृद्धि हुई। तगा इसके परिणाम स्वरूप बैक अपने सरकारी 
ऋणपन्नो में ९३ करोड़ रु- कौ वृद्धि कर सके, न्‍सुवर्व बेक से लिये अपने पिछले ऋषणों 
ें से ४४ करोड रू. का भुगतान कई सके (जिसमें से रेड करोड़ रु: बिल बाजार 
योजना के अन्तगेत ये ) तथा अपती बे आ्रारक्षणो मे २१ करोड .की वृद्धि कर सके। 
चपे में दूसरे परिवतेत परिसपत्ति पाइ्वे मे अविलम्ब तथा अल्प-्सूचना पर प्राप्त 
होनेयाडी राशि मे ३१ करोड़ 5. की बडे परिमाण में चुडि तय देयता पाइवें में अत्तरः 
बेक ऋणो में २१ करोड 5 की वुर्धि थी। वर्ष में अप्रिमनवमा अर ७५. 
प्रतिशत से कम होकर ६५“ च्तिशत हो गया, मरे चुलनातमर्क दृष्टि से अनुसूचित 
देकों की अच्छी स्थिति का चयीतक है। किन्तु तकद अनुपात (00 छ8#०) 
८.७ प्रतिशत से कम होकर ८.४ अतिशत हो गया। हरे के निवेश-जमा अवुपात 
२६, ० प्रतिशत से बढ कर २५- ८ प्रतिशत हो गया । 


रिजर्व बेक का आय-व्यय 
महा रिजर्व बेक की अजित आय ठघा छार्मे की प्रवृत्तियों का सक्षेप में जिक 
करना उचित होगा। बैक की आय रुपये तथा स्टलिंग के ऋणपत्रा पर तथा बैको 


कं 


श्श्ड रिज़द बेक 


को दिये अग्निमों इत्यादि पर ब्याज, स्टलिंग तथा रुपये राज्य कोप पत्रों तथा आवरिक 
बिछो पर अजित बट्टे, विनिमय जीरपक के अन्तर्गत वेंको को स्टछिग की बिक्री, तथा 
प्रेषणा को सुविधाओ की योजना के अन्तर्गत सरकार के लिये स्टलिग के स्थानातरण 
दथा ड्राफ्टो के जारी करने, तार द्वारा स्थानान्तरण इत्यादि से प्राप्ति, त्तथा केन्द्रीय 
तथा राज्य मरकारो के सार्वजनिक ऋण के प्रवन्ध करने तथा सरकार तथा दूसरों 
के लिये ऋणपत्रों के क्रय विक्रय से अजित कमीशन, से होती है। युद्ध के बाद से 
बैंक की आय, परिनियत तथा अन्य नियोजन करने के पश्चात, लेखा वर्ष १९४०-४१ 
में ३ ८२ करोड रु से बढ कर १९५६-५७ में ३६ २१ करोड रपये हो गई। उसी 
अबधि में बंक का व्यय, जिसमे ग्रद्यासन के खर्चे तया अनेक देयदा तथा सभावनाओं 
के लिये किये गये प्रबन्ध शामिल है, १ ०३ करोड रु से बढ़ कर ६ २० करोड रू. हो 
गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व निबल छाभ में से ३ १२ प्रतिशत प्रति वर्ष लाभाश 
(१९४२-४३ से ४ प्रतिशत) शेयर होल्डरो को दिया जा रहा था तथा शेप लाभ 
एक्ट की धारा ४७ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को हस्तावरित कर दिया जाता था, 
परल्तु राष्ट्रीयकरण के बाद से कुछ लाभ सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है । 
सरकार को हस्तान्तरित किये निवलछ लाभ की रकम १९४०-४१ में २ ६२ करोड रु. 
से बढ़ कर १९५६-५७ में ३० ० करोड रु हो गई। 


बंक के प्रकाशन 
बेक अनेक निवतकालिक (0700०8।) प्रकाइन निकालता है जिनमे 
बेक की क्रियाओ तथा बेकिंग तथा वैत्तिक क्षेत्रों में प्रवृत्तियों तथा धठनाओं 
(70०ए९)०कए७0(3) से सबधित सबिस्तार साख्यिकोय सूचना तथा व्यापक 
लेखा रहता हूँ । यें प्रकाशन देश में आथिक एव वैत्तिक घटनाओ दथा बैक के कार्यों 
के महत्व को समझाने तया उसे निर्धारित करने का प्रयत्न करते है, तथा सावंजनिक 
इस्तेमाल के लिये अधिक मात्रा में तथ्यो को दर्शानिवाले ([78०४४8]) आकडों को 
उपलब्ध करते है। बंक के नियमित प्रकाशनों में (१) प्रतिमाह जारी होनेंवाला 
रिज़वे बेक आफ इडिया का पत्र (छिप्री॥७४॥) तथा उसका साप्ताहिक सास्यिकीय 
परिशिष्ट, (२) बंक द्वारा निगंमित अनेक वापिक रिपोर्ट, जैसे सचालको के केन्द्रीय 
बोर्ड की रिपोर्ट , मुद्रा एव वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय बेकिंग मे प्रवृत्तियां तथा प्रगति, 
तथा भारत में सहकारी आन्दोलन का निरूपण तथा (३) विभिन्न साह्यिकीय सग्रह, 
जैसे भारत में बेको से सवधित साख्यिकीय सारिणी तथा भारत मे सहकारी आन्दोलन 
से सबधित साख्यिकीय आवेदन, झामिल हैं ॥ बैक ने समय-समय पर विशेष प्रकाशन 
भी तिकाले हे। इनमें (१) विद्वेप समस्याओ को सुलझाने के लिये बंक के अन्तर्गत 
स्थापित की गई तदर्थ (4७ #००) विश्येपज्ञ समितियों जैसे अखिल भारतीय कृषि 
साख आपरीक्षण की निर्देशन समिति, तथा वँयक्तिक क्षेत्र के लिये वित्त पर समिति 
(३) कृषि राख, सहकारिता तथा अदायगी शेष से सवधित अनेक समस्याओं में 


साप्ताहिक आवेदन, सुलन-पत्र तथा प्रकाशन 268५ 


अनुसंधानों को प्रकाशित करनेवाले अनेक लेख (शक्राण्ट्टा४९/) (३) भारत के 
बेकिंग तथा मौद्रिक माख्यिकी पुस्तक का स्रहें, शामिल है। अमुख अकादनो मे 
दिये विषयों का सक्षिप्त सारा नीले दिया जाता है । 


छणाका॥) देश में चार आयिक प्रवृत्तियों की अतिकृति (2) को 
चित्रित करने के उद्देश्य से सक्षेप में साल्यिकीय तथा जल सूचना देता है। उसमें 
बैक हारा तथा विशेषतः अनुसंधान एव साह्यिकी विभाग छारा किये गये विभिन्न 
अध्ययर्नों तथा अनुसधानो के परिणाम भी दिये होते हैं। उसके सूची पत्र में आधथिक 
एवं वेत्तिक स्थितियों का मासिक निरूपण, चार्लू आर्थिक समस्याओं पर देख; भार 
तथा विदेशों की वर्तमान चटनाओ पर टिप्पणिया। तथा वित्त एवं बेकिंग से सबधित 
विधान, शामिल रहते है। इस पत्र में एक साख्यिकीय खडे मी होता हैं जिसमें चालू 
मौद्रिक तथा आ्थिक मा्यिकी होते है। इनमें से कुछ साह्यिकी जो साप्ताहिक 


आधार पर उपलब्ध है, पत्र के साप्ताहिक साख्यिकी परिशिष्ट में भी प्रकाशित होते है। 


पंचाकफों के केख्वीय बोर्ड की रिपोर्ट ( हि०७०ा ग॑ ध० एशापशे 
छ०कापे ० 00०००) मुख्यतः जून को समाप्त होनेवाले वर्ष मे बेक की 
क़ियाओ तथा नीतियों का विरूपण करती है तथा रिजवे बेक आफ इंडिया एक्ट की 
घारा ५३(२) के अनुसार क्ेल्दीय सरकार को पेश की जीती है। उसमे देश की 
सामान्य आर्थिक तथा वैत्तिक स्थितियों पर सक्षिप्त पर्योलोचता भी होती है 


मुद्रा एवं घित्त पर (रिपोर्ट (छ०0०४ ०१ (प्रणशाणए एप एुधव8॥०8 ) 
(रिजर्व बैक की स्थापना से यू मुद्रा के लनियत्रण-कर्ता ढारा अ्रका्थित मुद्रा रिपोर्टो को 
कुछ विस्तृत रुप मे लिएतर भाव ((०काएफ्रशौंणा ) है। यह ररिपोदे अधिक 
मात्रा में साहियिकीय मूचता के साठ छिदेशों में आर्थिक घटनाओं की पृष्ठ भूमि में, 
सवशेपत- उत्पादन, कीमतों, द्ेब्य प्रदायक बेकिंग पूजी तथा सोते-चादी के आजारों, 
राज-वित्त (?प00 पुप्त्क्षा०७) वा अदायगी शोष के सदर्भ में, माने को 
समाप्त होनेवाले वर्ष की, जिससे कि वह संबंधित हर भारतीय अये-व्यवस्था का विस्तृत 
निशुपण करती है। 


आरतौोय बैकिग की अबुलि तथा चभ्रगति पर सरेपोर्ट ( तुफव्फते शाप ए़क्ड्रःथ्छ8 
ल॑ छत्मापाणहु १ [709) जो दवेकिंग कपनीज एचड की था ३६ (२) के 
अनूसार जारी की जाती है, केलेल्डर वर्ष में बैंकिंग की ब्रगति तथा बेकिंग की नीति 
क्षेत्र मे बड़ी घटनाओ का निश्षण करठी हैं तथा उसमें देख की बेकिंग 
मजबूत करने के सुझाव भी रहते है। 

भारत में सहकारी आन्दोलन का लिरूषण (िश्श8्त रण ग० ९०- 
गुएबाकपए० फिएशएथाई पर चृषता&) जो दो वर्ष में एक बार प्रकाशित 


श्श्द रिजर्व बेक 


होता है, भारत मे सहकारी आन्दोलन की प्रगति तथा समस्याओ का सविस्तार ब्योरा 
प्रस्तुत करता हैँ तथा उसमें अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सहकारी साख के डाँचे, 
सहकारी विपणन, उपभोक्ताओं की सहकारी सस्थाओं, सहकारी भवत तिर्माण 
तथा सहकाटी क्रियाओं के अन्य पहलुओ पर अरूग अलग परिषछ्छेद होते है । 


भारत में बेकों से संबंधित सांख्यिकोय सारिणियों (8:8039०8 72088 
79408 ॥0 'छिद्गार5 0 पावा॥) में भारत में कार्ये कर रहे भारतीय तथा 
विदेशी बेको के कार्यों पर विस्तृत आकडे दिये होते है। इस भ्रकाशन में दी हुई एक 
चरिचपात्मक सूचना घाद मे दी हुई साल्यिकीय सारिणियो को सुक्षेप में समझाती है । 
सारिणिया दो वर्गो में विभाजित होती है - सक्षेप तथा सामान्य, पहिले वर्ग में मुख्यतः 
विभिन्न वर्गो के बंकों के स्थिति विवरणो की सपिन्डित स्थिति दी हुई होती है तथा 
दूसरे वर्ग में अलग अरूग बेको के स्थिति विवरणो की विशिष्ट बातें होती हे। इस 
प्रकाशन में परिशिष्ट भी होते हे जिनमें भारत संघ के नगरो में कार्य कर रहे बेको के 
माम तथा विदेशों में भारतीय बेको की स्थिति दी होती है। 

भारत में सहकारी आन्दोलन के बारे में सांस्यिकोय सारिणियां (88807 
पुष्का९5 7९808 ६० 06 00-कुशक्वंप्ए७ [०एथग्रशा पं १709) 
प्रस्ताववा से आरम्भ होती हैं जिसमें सबधित वर्ष में सहकारी आन्दोलन की 
घटनाओं का संक्षिप्त निरूपण होता है। साख्यिकीय आवेदन तीन भागों में विभाजित 
होते हैं। स्रामान्य आदेदनो में भारत सध के सभी सघटक राज्यो में विभिन्न भ्रकार 
की सहकारी संस्थाओ के सविस्तार साख्यिकी दिये होते हे। साराश (2807&00) 
सारिणिया सामान्य आवेदलो में दिये हुए सहत्वपूर्ण आकडो को सक्षेप में एक साथ 
प्रस्तुत करती हे। परिशिष्टो में कुछ वर्षो के तुलनात्मक अक दिये होते हे । 

भारत के बेकिंग तथा मोद्रिक सांह्यिको (फिव्यांया॥8 ात >0ग्रढ॑ध्यए 

#/75009 0६ [709) जिनका प्रकाशन १९५४ में हुआ, भारत से सबधित 
महत्वपूर्ण बेकिंग, सोद्रिक तथा वैत्तिक साख्यिकी को, जिस समय से वे उपलब्ध हे तब से 
१९५२ तक, एक पुस्तक में एक साथ रखने का प्रयास रूप है। इस पुस्तक में १२ खड 
है जिनमें सिजर्व बेक, वाणिज्य बेको, सहकारी समितियों, चेको के समाशोधन, मुद्रा 
दर तथा ऋणपत्र बाज़ार, लघु बचत, राज-वित्त तथा छोक ऋण, मुद्रा एवं सिक्कों, 
प्रेषणा, सोने-चादी की आयात निर्यात तथा बीमा कपतियो के बारे में सबिस्तार 
साधह्यिकी दी हुई हे। प्रस्तावनाओं में आकडो का क्षेत्र तथा सीमायें समझाई गई है 
तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि भी दी हुई है। 


(१२) 


8६ 


निष्कषे 


जब बेक को स्थापित हुए ५ वर्ष हो गये । एक क्रेद्दीय बेक के ल्यि 
यह लम्बी अवधि नहीं हैं। सिजिवे बैक के लिये ये चठनापूर्ण रहें है। स्थापता 
के पश्चात्‌ पहिले चाए वर्षों में बेक मुख्यतः समस्याओं में तथा नोट प्रचालनत 
अधिकारी तथा सरकार के बेकर के हूप में बकार्यों के सपिडन में सलस् रहा। 
उसके बाद के सात वर्षों में, घिशव-व्यापी युद्ध के झटकों तथा संविधान की सीमाओ का, 
जो देश की पूर्ण वैत्तिक स्वतंत्रता में वाय थी, देक के सामान्य उद्भव (#ए०ेए४००) 
चर बहुत्त प्रभाव पड़ा। युद्ध के वित्त की अनेक समस्‍यायें अनेक सरकारी 
ऋणो को सफलतापूर्वक जारी करना, स्टिंग, ऋण का भुगतान तथा विनिमय 
वियत्रण का आयोजन तथा अबन्ध- इन स्व ने बेक का ध्यात इतना उलझाये रता 
कि बैक के एक भूतपूर्वे गवर्नर के डद्दो में ' एक वेस्द्रीय बेक के अधिक सामान्य प्रकार्यों 
के पालन के लिये कलाविन्यास को परिपूर्ण करने का बहुत कम अवसर मिल सका कं 


शान्ति कालीन अर्थ-व्यवस्था में पुत छौटने के लिये राज्यों दास सचित प्रारक्षणों 
में से सरकारी ऋणपत्नों को बेचकर राज्यों के विकासनात्मा ब्यय का अर्थे-प्रबन्ध 
करना आवश्यक हो गया। युढ की समाप्ति से केवल दी वर्ष बाद ही देश के विभाजन 
से नई समस्‍यायें खड़ी हो गई जैसे हवस्थापितों का पुर्नतिवास ता देश के कुछ भागों 
जहा विभाजन के कारण बहँदे दरगे हुए, बेकिंग में गंभीर सकट। इसके एक बे 
बाद ही, यह कहा जा सकता हैं कि, बेक ते ठोस तथा पर्याप्त बेकिंग तथा 

का, जिसका प्रारम्भ उसे अपनी स्थापना के दुरते बाद कर दिया था तथा जिसमें 
युद्ध होने के कारण विघ्त पड़ा, फिर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। ईग वर्षों में बेक ने 
व्यापारी बेकिंग क्षेत्र के पर्वेबेक्षण एवं नियंत्रण की प्रणाली उन्तत की है तथा बेकिंग 
की आदत तथा वेकिंग ढाँचे के विका। के छिये महत्वपूर्ण कदम उठ है। ग्रामीण 
क्षेत्रों मे संस्यानात्मक साख फी बढ़ोतरी के लिये उसमे सार्थक योग दिया हैं । 

वित्त के क्षेत्र मे भी बैक का 4 र्रेग छगातार बढ रहा हैं || 


है कट 22 उपयुक्त बे। की मजबूत नीव 
बने में योग दिया है। इस ब्रीव की शक्ति आतेवाछे वर्षों में होगी जब 


| अगस्त १९४८ में इसे बेक के शेयर होल्डरो की चोदहवी बारपिक सामान्य 
सभा में श्री सी. डी. देशमुख आापण से । 






श्श्ट रिज़र्व देक 


बैक को देश को आथिक प्रगति मे महत्वपूर्ण येग देना होगा। बेक के योग के लिये 
यह आवश्यक होगा कि वह प्रवर्तत तथा नियमन, दोनो रूप में हो, नियमन की आवद्य- 
कता सार्थक मात्रा में घाटे के वित्त प्रबन्धन के सदर्भ में पडेगी, जो अब प्राय होनेवाली 
हैं। साधक साख नियमन के लिये रिज़वे बेक की स्थित्ति अच्छी है क्योंकि उसके 
अन्तर्गत अनेक साधन हे जैसे - गुण तथा मात्रा सम्बन्धी साख नियत्रण सेथा बैंकिंग 
प्रणाली पर सीधे पर्यवेक्षण तथा नियत्रण के विस्तृत अधिकार। इस प्रकार बेक ने 
अपेक्षत द्वुत आर्थिक बिकास के युग में अधिक स्थिरता वनाये रखने के कार्य मे योग 
देने का प्रयत्त किया है । यद्यपि द्रव्य पर आधारित वर्य व्यवस्था के क्षेत्र (0॥0706966 
560(07) में विस्तार तथा बेकिय आदत की लगातार बढोतरी से, मुद्रा-नीति को 
कार्यानिवित करने के अधिक अवसर मिलते हे, तथापि मुद्रा नियत्रण को सीमा में 
बिस्तार होने से उनके कारण बडी समस्याएं भी खडी हो जाती हे । इसके अतिरिक्त, 
ग्रामीण बचत को काम में लगाने तथा ग्रामीण तथा औद्योमिक क्षेत्रो की विनियोगी- 
कारण की आबवद्यकवाओ की पूर्ति करने से सबधित बंकिय प्रणाली के कार्य अधिक 
महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आनेवाले वर्षों में रिजर्व बेक के लिये एक महत्वपूर्ण 
का, ऐसे वैकिग ढाँचे के निर्माण का, प्रवर्तन करना है जिसमें पर्याप्त अवसर तथा 
सीमा हो, तथा साथ ही जो गुणों मे सुधरा हुआ तथा मात्रा में बढा हुआ हो, जिसमे 
विविध प्रकार की साख-आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये सस्याओ के वित्त प्रबन्धन के 
विभिन्न (॥)9ए०&7760 ) रूप हों, तथा आजकल की अपेक्षा देश की प्रामीण 
अन्तरवेर्ती भूमि (७7!) की सेवा करने में भौगोलिक दृष्टि से अधिक 
विस्तृत हो । 
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